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 कि  प्रदान  को  सभा  में  उसी  सदस्य
 ने  वास्तव में  पूछा  था  ।
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 बोल-सभा  वाद-विवाद

 ताक-सभा

 ह  अ  क  ब  अ

 मंगलवार  ze  १६६०

 घ  १८८२

 a  नव  ne ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 त्रिवर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम
 ||

 भक्त  दर्शन

 भैप्थ  rac)  J
 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 |  श्री  विश्वनाथ राज  :
 |

 Srzvur : लव » "१ att  राम

 क्या  शिक्षा  मंत्री  २४  १९६०  के  तरां कित  प्रदान  संख्या  ७४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  त्रिवर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम  लागू  करने  में  कौर  क्या

 प्रगति  हुई  है

 सुचना  प्रौढ़
 प्रसारण  मंत्री  :  राज्य  सरकार  ने  ६६१,  &Q  लाख  रुपये  का

 योर एक  संशोधित  प्राक्कलन  भेजा  विश्वविद्यालय  अनुदान  भरा  ल  औ  के  साथ  इस  पर  परामर्श  किया

 ज़ा  रहा  हैं  कौर  इसकी  जांच  हो  रही  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्री मन  ,  क्या  यह  प्रशा  की  जाती  है  कि  अरगल  शिक्षा  सत्र  तक  इस  पर  Para  य

 हो  कर  यह  चालू  योजना  चालू  हो  जायेंगी  ?

 डा०  केसकर  यह  तो  जाहिर  बात  है  कि  इसे  जारी  राने  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार

 ह पर  है  ।  यहां  पर  सवाल  यह  है  कि  जो  प्रपोजल  उन्होंने  भेजा  २  लये  रुपया  दिया  जा
 ्

 on  ie
 —TaT द सकता  है  या  नहीं  ।  वार हो  रहा  इस  पर  अन्तिम  राय  यूनिवर्सिटी  ग्रान्ट्स  कमिशन

 8309.0

 1477  (Ai)
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 की  ate  चूंकि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  तीसरी  बार  यह  रिवाइज्ड  प्रपोजल  इस

 ५  ही  उब  2  ||
 लिये  डस  में  कुछ  देर  लगना  ८ थ  नवायं हो हो  SU  a देगा

 रास  कृष्ण  गुप्त  :  अन्य  राज्यों  में  क्या  स्थिति  है  !

 डा०  केसकर  :  मुझे  उसके  लिए  सूचना  चाहिये  |

 स्
 श्री  स०  सो०  बनर्जी  144  अगरा  विश्वविद्यालय  ने  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में

 कुछ  कठिनाइयों  की  कौर  संकेत  किया  है  कौर  यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  कठिनाइयों

 को  जो  राज्य  सरकार  ने  भी  बतायी  दूर  रने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 यह  उत्तर  प्रदेश  के  सभी
 डा०  केसकर  :  यह  कांगरा  विश्वविद्यालय  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 विश्वविद्यालयों  का  wet  है  |

 श्री  स०  सो०  बुर्जों  में  अगरा  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  पूछ  रहा हू
 |

 केसकर  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  की  कठिनाइयों  और  योजनाओं  के  ब्यौरों  के  बारे

 में  मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  दी०  do  धर्मा  :  त्रिवर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम  लागू  करने  में  जो  खर्च  किया  जाता  हें  उस

 में  सभी  राज्यों  में  भारत  सरकार  का  कितना  हिस्सा  होता  क्या  वह  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अलग

 अलग  है  या  सभी  राज्यों  को  एक  ही  अनुपात  से
 aa

 दिया  जद,ता रै? अ

 केसकर  :  mis  सामान्य  सिद्धान्त  यही  है  कि  इस  विशिष्ट  योजना  में  केन्द्रीय

 कार  ५०  प्रतिशत  खर्चे  करेगी  कौर  बाकी  ५०  प्रतिशत  खच  राज्य  सरकार  को  करन  होगा  उत्तर

 प्रदेश  के  संबंध  में  कठिनाई  यह  रही  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  चाहती  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  at

 प्रतिशत
 aa

 करें  ।

 श्री  राम  शरण  :  क्या  मानसिक  मंत्री  जी  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  आधिक  कठिनाई  के

 अतिरिक्त  कया यू  ०  पी  ०
 की  सरकार  चाहती  है  कि  हायर  सेकेन्डरी स्टेज  को  बजाय  ११  य्  के  १२

 aq  का  रक्खा जाय

 डा०  केसकर  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ने  यह  बतलाया  था  कि  जितने  कालेज  बौर  पनीर  सिटीज
 उनके  के  यहां  उन  का  पुनर्गठन  करने  में  उन  को  मिला  कर  ८  करोड़  ५२  लाख  रु०

 खर्च  करने  कौर  वह  चाहते  थे  कि  वह  सारा  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  दे  ।  यूनिवर्सिटी  ग्रान्ट्स

 कमीशन  के  सामने  यह  पेदा  किया  गया  ।
 यू  निन सिटी  ग्रान्ट्स  किरन  ने  इस  को  मानने  से  इन्कार

 किया  wie  कहा  कि  वह  इसे  मंजूर  ea  करते हैं
 ।  मुमकिन  है  कि  यह  मामला  मुल्तवी  हो  जाता

 लेकिन  अरब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  तीसरा  प्रपोजल  भेजा  है  जिस  में  साढ़े  wes  करोड़  के  बजाय  ६.

 ६१  लाख  रु०  सच  होने  की  संभावना है  |

 डा०  राम  सुभग  सिह  उन  का  सवाल  यह  था  कि  क्या  यूनिवर्सिटी  ग्रान्ट्स  कमिशन  ने  सुझाव

 दिया है  कि  ११  वर्ष  के  बजाय  १२  वर्ष  का  कोस  हायर  सेकेन्डरी  का  हो  जाय  क्योंकि  यूनिवर्सिटी ज्ञ
 का  तीन  वर्ष  का  ही  डिगरी

 कोसें  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डा०  केसकर :  इस  के  बारे  में  इस  वक्‍त  मेरे  पास  जानकारी नहीं  है  ।  यह  सवाल  प्रनिवरसिटठी

 कोर्स को  तीन  वर्ष  नत  करने  के  बारे  में  है  ।

 थी  भक्त  दंशन  क्या  यह ह  सत्य  है  कि  भारत  के  wie  विश्व  विद्यालयों  ने  जो  तीन

 वर्ष  का  डिग्गी  कोस  स्वीकार  किया  है  उस  के  साथ  हायर  सेकेन्डरी  का  कोर्स  भी  जुड़ा  gars
 ?

 पर  यह  उत्तर  प्रदेश  की  ही  विशेषता है  कि  वहां  १२  ad  का  कैसे  गवन  मेंट  चाहती  है  ।  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  अलग  तरह  की  स्कीम  क्यों  मंजूर  की  जा  ग  है  गैर

 सारे  देश के  iy Teoq  को  वहां  भी  क्यों नਂ  हीं  लाग  किया  जा  रहा  है
 ?

 डा०  केसकर  :  मोट  तौर  पर  वहां  भी  स्कीम  वही  है  जो  कि  दूसरें  प्रदेशों  में  है  ।  सवाल  यह

 हे  कि  इस  प्रकार
 की

 स्कीम
 को

 चलाने  के  लिये  कौर  अपनी  वतन  प्रणाली को  बदलने  के  लिये

 वह  कहते  हैं  कि  जितना  खच  उन  को  करना  पड़ेगा  उसे  हमें  मंजूर  करना  तभी  वह  इस

 को  नहीं  तो  पुरानी  प्रथा  ही  जारी  रक्खेंगे  ।

 श्री  भक्त  दशम  कीमत  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बत  mse  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 ही  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ने  तथा  एक  दो  ate  विश्वविद्यालयों  ने  जो  नई  व्यवस्था  है  उसे

 स्वीकार  कर  के  लाग  भी  कर  दिया  ate  सिफ  अगरा  यू निवासी  कौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के

 अधीत  कुछ  इंटरमीडिएट  कालेज  हैं  जो  कि  उसी  पुराने  ढंग  पर  चल  रहे  हैं
 ?  क्या  इस  की  वजह

 से  वहां  एक  अ्रताघारण  परिस्थिति  नहीं  पदा  हो  गई  है  कौर  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  एक  प्रकार  की  अराजकता

 हीं
 फल

 गई

 डा०  tat  परिस्थिति  हो  सकती  लेनी  चूंकि  बनारस  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  केन्द्रीय

 सिटी  है  ्र  जिन  ua frafacts  ने  इसे  शरू  किया  है  उस  से  कुछ  फर्क  तो  जरूर  ा  जाता  है

 लेकिन  ग्रधिकांश  कालेजेज  तौर  य  निवसिटीज  में  कभी  तक  पुरानी  प्रथा  जारी  है  ।

 श्री  भा०  कठ  गायकवाड़  क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  आग्रह  कर  सकती  है  कि

 में  इसी  प्रकार  के  विश्व  विद्यालय  डिग्री  पाठ्यक्रम  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 १डा०  केसकर  मे  यहां  झाग  का  कोई  प्रश्न  नहीं  समझता  |  विश्वविद्यालय  श्रमदान

 अयोग  ने  इस  योजन  पर  विचार  किया  है  ake  उसे  झवर्यक  समझा  भ्र  एकरूपता  लाने  के  लिए

 यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  सभी  विश्वविद्यालय  उसे  मान  लें  ताकि  छात्रों  को  संपूर्ण  देश  में  एक  ही

 प्रकार  का  अधिकार  प्राप्त  हो  |

 fio  हवा  रहे  ज्योतिषी
 :

 देश  के  जिन  दूसरे  विश्वविद्यालयों  ने  यह  योजन  स्वीकार  की

 है  उन
 पर

 भी  बहुत  ahs  खर्च
 का  बोझ पड़ा है  ।  कया  उन्होंने भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की तरह

 इस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  है
 ?

 केसकर
 :

 जैसा  कि  मैंने  सभी  ने  खर्च  के  लिए  कुछ  मदद  मांगी  है  कौर  सामान्य

 निर्णय  यह  gard  कि  केन्द्रीय  सरकार  ५०  प्रतिशत  खर्च  देगी  ।  केवल  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 गए  एएए

 दी  खास  तौर  से  यह  मांग  की  है  कि  उसे  सारा  का  सारा  खर्च  दिया  जाय  ।
 —

 मूल  wast
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 नये  विश्वविद्यालय

 श्री  कालिका  fag

 +*  श्री  श्रीनारायण दास

 राधा  रमण

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  waar  भ्रायोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  एक  ऐसी  परम्परा

 स्थापित  की  जाए  कि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  संबंधी  सब  मामले  राज्यों  द्वारा  शिक्षाਂ  मंत्रालय

 को  भेजे  जाने  चाहियें  श्रौर मंत्रालय मं  मालय  उस  विषय  में  ग्रा योग  का  परामर्श  ले

 यदि  तो  क्या  इस  विषय  में  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  मालम  की  गई  है  ;  शरार

 यदि  at,  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रो  प्रसारण  मंत्री
 से

 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग

 ने  ऐसा  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  है  किन्तु  इस  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  भ्र भी  हाल  में  सुझाव

 दिया  है  कि  यदि  उन्हें  कोई  प्राप्ति  न  तो  नप  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  संबंधी  सभी

 पर
 विश्व  विद्यालय  अनुदान  की  राय  ली  जाये  कौर  उसके  लिए  समय  पर  ही  केन्द्रीय  शिक्षा

 न्याय  से  प्रार्थना  की  जाये  ।  इस  संबंध  में  प्रभी  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  पति  राय  नहीं

 भेजी है  ।

 श्री  कालिका  सिंह  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कई  मामलों  पर  विश्वविद्यालय  नादानी  झ्रायोग

 केन्द्रीय  मंत्रालय  के  बीच  कोई  मतभेद  है
 ?

 '  केसकर :  माननीय  सदस्य  ने  मेरा  उत्तर  नहीं  सुना  है  ।  वह वह  यह  है  कि  आयोग
 ने  ऐसा

 कोई  सुझाव  नहीं  रखा  है  बल्कि  इस  मंत्रालय  ने  ही  यह  रखा  है
 ।

 व्यावहारिक  दृष्टि  से  तो  इससे

 चल  कर  होने  वाली  ऐसी  बहुत  सी  चर्चा  दूर  हो  जायगी  जिससे  ae  धारणा  उत्पन्न  हो  कि  राज्य

 सरकार  द्वारा  एक  बार  योजनायें  अन्तिम  रूप  से  बना  लेने  और  राज्य  में  उनकी  कार्यान्वित  प्रारम्भ

 होने  के  बाद  प्रयोग  या  केन्द्रीय  मंत्रालय  उन  योजनाश्रों  को  अस्वीकार  कर  रहा  है  |

 श्री  दावा  रमण  :  निर्णय  करने  से  पहले  सभी  seat  को  दिक्षा  मंत्रालय  के  पास  भेजने  का

 निश्चय  सरकार  ने  किन  कारणों  से  किया  है  ?

 केसकर  :  मंत्रालय  ही  उन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  ray  के  पास  भेजता  है  |

 सेठ  गोविन्द दास  :  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध  क्योंकि  वह  प्रान्त  अब  बहुत  बड़ा  प्रान्त

 बन  गया  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  एक  विश्वविद्यालय  छत्तीसगढ़  में  भी  स्थापित  करने  की

 कोई  सिफारि दा की  पौर  नगर  की  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  प्रश्न  केवल  इतना  है  कि  किसी  राज्य

 महालय  साग  जागें  दे  पह  कॉल  रतार  की  राय  ती  aTdt  सा  नहीं
 र  को  विश्वविजयी  लय  war  झ्रायोग  के  जरिये  अ्रनुदान  देना  होता  है  ।

 नि  भ्रायोग ने  मंत्रालय  को  सलाह  दी  है  कि  राज्यों  को  यह  मामला  मंत्रालय
 के  पास

 ti  ।  चाहिये  शौर  फिर  मंत्रालय  की  राय  लेगा
 ।

 a  8  —_——

 कमल  ग्रंग्रेजी  में
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 श्री  asia  सिंह  :
 चूंकि  are  सरकार  विभिन्न  विश्वविद्यालय  चलाने  के  लिये  उन्हें  राज्य

 सहायता  देती  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जब  कभी  भारत  सरकार  की  सहमति  के  बिना  कोई

 विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  वह  उसके  लिये  रुपया  नहीं  देगी  ?

 purge  महोदय
 :

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  जब  हम  किसी  से  रुपया  चाहते  हैं  तो  हम  उसे  सुचित  करते

 हैं  ।  क्या  यह  गलत  है
 ?

 मुझे  वास्तव  में  इस  पर  श्राइवये  है  कि  विश्वविद्यालय  खोलते  चले  जायें  कौर

 आखिर  में  रुपये  के  लिये  सरकार  से  झगड़ा  करें  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 मुझे  यह  कहना  है  कि  इसमें  सिद्धान्त  का  एक  महत्वपूर्ण  प्रशन  है  ।  इससे

 राज्यों  की  स्वायत्तशासिता  पर  पड़ता  है  ।  केवल  इतनी  ही  बात  नहीं  है  कि  आयोग

 क्यों  को  कुछ  सहायता  देता  है  ।  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिये  भी  हमें  केन्द्रीय  सरकार  से  इतना  अनुदान

 मिलता  है  लेकिन  वहां  ऐसी  बात  नहीं  है
 ।

 for  महोदय  यहां  इतनी  ही  बात है  कि  वह  राय  मांगना  उचित  है  या अनुचित

 माननीय  सदस्य  यह  प्रदान  किसी  ae  समय  उठायें  |

 जनरल  तिमथ्यां  की  जोवन

 +

 शनी  गुप्त

 श्री  स०  मो०  aaa  :

 श्री  तंगामणि :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  २९  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ८३३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्री  एच०  ईवंज  द्वारा  लिखित  पुस्तक  श्राफ  इण्डिया--ए

 सोल्लास  लाइफਂ  का  विधि  की  दृष्टि  से  परीक्षण  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 पुंप्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 सेना  नियम  के  नियम
 २०

 के  भ्रनुसार  कोई  पदाधिकारी  किसी  राजनैतिक  wea  अ्रथवा

 खेवा  सम्बन्धी  किसी  विषय  पर  कोई  लेख  प्रकाशित  या  उसके  प्रकाशित  करने  में  कारण  नहीं  हो  सकता  |

 चूंकि  जनरल  तिमय्या  इस  पुस्तक  के  प्रकाशन  के  लिये  जिम्मेदार  नहीं  इसलिये  यह  नियम  लागू

 नहीं  होता  ।

 राजकीय रहस्य
 १९४५४

 की
 धारा  ५(१)  के  किसी  व्यक्ति  द्वारा  जिसने

 सरकार  के  घिन  प्यारे  पद  के  कारण  कोई  गुप्त  जानकारी  प्राप्त  की  हुई  उस  जानकारी  का  जान

 बूझ  कर  प्रसार  एक  श्रीराम  है
 ।

 हमें  यह  सलाह  दी  गयी  है  कि  यह  धारा  इस  मामले  में  लागू  हो  सकती

 दै
 ।  जनरल

 तिमय्या  से  पूछने  पर  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  लेखक  द्वारा  प्रस्तुत  ww  उद्धरण  मेरे  निजी

 es  नहीं  हैं  कौर  मैंने  लेखक  को  ऐसी  कोई  बात  नहीं  बतायी  है  जिससे  सुरक्षा  भंग  हो  सकती  हो  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 पहले  के  एक  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  यह  निष्कर्ष

 भनिवायें  हे  कि  इस  पुस्तक  में  जो  बातें  हैं  वे  जनरल  तसमीया  से  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इस  बात  को  देखते  हुए

 यह  राजकीय  सुरक्षा
 ReUy  के  अधीन  अपराध  है  या

 wat  में
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 कृष्ण  मेनन
 :

 मैं  ने  उसका  उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 जनरल  तिमय्या  ने  इस  बात  से  इंकार  नहीं

 किया  है  कि  उन्होंने  लेखक  महोदय  से  बातचीत  की  थी  किन्तु  ये  शाब्द  उनके  नहीं  हैं  बौर  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  विधि  लाग  करना  तथ्यों  पर  निर्भर  होगा  |  कभी  सरकार  इतने  से  ही  सन्तुष्ट  रहेगी  कि  यह  मामला

 इसी  तरह  छोड़  दिया  जाय

 शनी  स०  अब  तारिक  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  को  मालूम  है  कि  वित्त  मन्त्रालय  के  राजस्व  विभाग

 में  एक  नियम  है
 कि

 कोई  ऐसी  पुस्तिका  या  पत्रिका  जिसमें  भारत  का  कोई  भू-भाग इस  प्रकार
 दिखाया  गया  हो  कि  वह  भारत  का  नहीं  भारत  में  नहीं  झरा  सकती  ?  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बतायें

 कि  इस  पुस्तक  को  भारत  में  लाये  जाने
 की

 देने  से  पहले  सीमा  शुल्क  विभाग
 को  कोई  प्रमाण

 पत्र  दिया  गया  था  ?

 कृष्ण  मेनन  :  यह  जनरल  तिमय्या  के  उत्तरदायित्व का  है
 ।  अन्य  अधिकारियों

 पर

 नियन्त्रण  रखने  का  मझे  प्राधिकार  नहीं  है  ।

 ue  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  पहले  भी  यही  रन  पूछा  था  यही  उत्तर  दिया  गयां

 था  ।  माननीय  मन्त्री  ने  बताया  था  कि  उसके  लिये  वे  उत्तरदायी  नहीं  बल्कि  कोई  है  ।  इसलिये

 यह  प्रदान  इसमें  से  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 स०  मो०  बुर्जों  :  माननीय  मन्त्री  के  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  जनरल  तिमय्या  ने  यह

 कही है  कि  पुस्तक  में  प्रकाशित  कुछ  भाग  उन्होंने  नहीं  दिये  थे  ।  क्या  सरकार  यह  मालूम  कर  सकेगी

 कि  जनरल  तिमय्या  ने  कौनसा  भाग  दिया  था  ale  कौनसा  भाग  उनकी  सहमति  के  बिना  ही  लि

 गया  था  दूसरे  भाग  के  सम्बन्ध  में  जनरल  तिमय्या  ने  अथवा  भारत  सरकार  ने  प्रकाशक  के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  जी  मैंने  इस  तरह  की  कोई  बात  नहीं  कही  |  जनरल  तिमय्या  ने  मुझे

 श्रीनिवासन  दिया  है  शर  मैं  इसे  मान  लेने  के  लिये  तैयार  हं  कि  इवान्स  ने  जिन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है

 वे  उनके  झपने  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  उन्होंने  उनसे  बातचीत  नहीं  अन्यथा  सल भूत

 बातें  वहां  नहीं  होतीं  ।  लेकिन  जब  ड्राप  राजकीय  रहस्य  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इस  विषय  पर  विचार

 करते  हैं  तो  फिर  शब्दों  की  बनावट  का  कौर  वर्णन  का  प्रश्न  प्राता  है  ।  मैंने  सभा  को  स्पष्ट  बता  दिया

 है  कि  स्थिति क्या  है  कौर  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वह  इस  बात  के  लिये  तैयार  ह  कि  मामला

 जहां  के  तहां  ही  पड़े  रहने  दिया  जाये  ।

 श्री  तंगासणि  :  क्या  जनरल  तसमीया  द्वारा  रिपोर्टे  दिये  जाने  के  बाद  विधि  मंत्रालय की

 बारे  में  कोई  राय  ली  गयी  थी  कि  क्या  किन्हीं  शब्दों  से  राजकीय  रहस्य  haa  की  धा  आश्का

 उल्लंघन हुआ  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  निणंय  हैं
 ?

 शी कृष्ण मेनन मेनन  :  में  समझता  हूं  कि  मैंने  मच्छी  तरह  उसका  जवाब  दे  दिया  है  ।  श्रमिक

 समझाने  की  क्षमता  मुझमें  नहीं  है  ।  मैं  जो  कुछ  कह  चुका  हूं  केवल  उसी  को  द  सकता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण प्रदान  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 यह  बार

 बार

 पहले  तीन  बार  झा  चुका  एएए

 मूज  अंग्रजी  में
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 बुरा  :  afer प्रदान  के  हेतु  श्रीमन्‌  ।  माननीय  प्रतिरक्षा  मन्त्री  कहते  हैं  कि  उसमें

 जनरल  तिमय्या  के  दादों  के  उद्धरण  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 महोदय  :  यह  अनौचित्य  प्रशन  नहीं  है  ।  अगला  प्रदान  ।

 कॉलेजों  we  विश्वविद्यालयों  में  भीड-भाड
 ||

 {  श्री  दी०  ८: ह  wat

 1५३०  J  श्री  रामजी  वर्मा

 ||  श्री  जीत  सिह  सरहदी

 att  हंसराज

 में  सख्या  ७  के  उत्तर के  सम्बन्ध क्या  शिक्षा  मन्त्री  ११  १९६० के  तारांकित

 में  यह  बताने  की  ्  करेंगें  कि  कालेजों  र  विश्वविद्यालयों  भीड़-भाड़  को  कम  करने की  दृष्टि

 विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिये  उपयुक्त  परीक्षा  जारी  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  कौर र  बया  प्रगति

 हुई  है

 ?

 विश्वविद्यालय झ्रनदान  प्रिया  इस ौर  प्रसारण  मंत्री

 विषय  पर  विचार  कर  रहा

 श्री दी०  चे  शर्मा  :  पिछली  बार  यही  उत्तर  दिया  गया  था  कौर  राज  भी  वही  उत्तर  दिया  जा

 रहा  है  |  क्या  यह  समस्या  सुलझाने  की  दिशा  में  कोई  प्रगति  थोड़ी  या  बहुत  हुई  है
 ?

 डा०  केसकर  :  मेंने  बताया  है  कि  विश्वविद्यालय  भ्रनदान  प्रयोग  इस  पर  विचार  कर  रहा

 है  ।  आयोग  का  यह  कहना  है  कि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  जिसमें  सारी  प्रक्रिया  को  जो  ant

 सब  जगह  लागू  बदलना  होगा  वह  काफी  सोच  विचार  के  बाद  ही  बदली  जानी  चाहिये  |

 शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भी  इस  पर  चर्चा  हुई  थी  कौर  उस  समय  सभी  राज्य  सरकारों  से

 नकी  राय  मांगी गयी
 थी  ।

 कुछ  राज्यों  ने
 प्रश्न

 राय  दी
 है

 कौर  कुछ  ने  नहीं दी  है
 ।

 ये  सारे  दृष्टिकोण

 आयोग  के  सामने  रखे  गये  SZ  iowa  नवीनतम  स्थिति  यह  है  कि  आ्रायोग  की  यह  area  है  कि  नयी

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  से  इस  थिजघ पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  शौर  इसलिये  तब  तक  प्रतीक्षा  करना

 अधिक  अच्छा  होगा  जब  तक  कि  दत  योजना का  कोई  ठोस  रूप  प्रकट  न  हो  |  उसके  बाद  ही  वह  उसका

 अध्ययन  करेगा  कौर  अपना  अ्रंतिम  निर्णय  देगा  |

 श्री  दी०  ८: ह  दार्मा  :  नया  इस  बार ेमें  भारती य  विश्वविद्यालयों के  उप-कु  zeal  से  भी

 fares
 में  किया  गया  था  are  यदि  cr Q!  तो  इस  प्रस्ताव  पर  उनकी  े पन का |  राय  थी  कि  रि ARS  विघालयों में  waar

 के  लिये  परीक्षा  होनी  चाहिये  ?

 केसकर  :  उप-कुलपतियों  की  राय  मेरे  पास  नहीं  है  किन्तु  मुझे  विश्वास है
 कि  wea  में

 ग्रा योग  इस  जैसी  महत्वपूर्ण  योजना  में  sT-Faqfaat  से  अवश्य  goa  करेगी  यदि  उसने  अभी  तक

 त्सा  न  किग्रा  ठो

 tat  afta  सिह  इस  विषय  के  म्  तको  vga
 var

 ऐसी  किसी  योजना  पर

 आत  जाये  और  उसे  अपनी  योजना विचार  हो  रहा  है  कि  यह  विषय  एक  विशेषज्ञ  सामा

 प्रस्तुत  करने
 के  लिये

 कहा  जाय

 ?

 नाडी

 मूल  अंग्रेजी
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 केसकर  :  यही  at  किया  जा  रहा  है  ।  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  श्र  वह  निश्चित

 योजनायें  तैयार  कर  रही  है  किन्तु  जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  से  इस  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  भ्र  इस  लिये  वह  दोनों  चीजों  पर  साथ-साथ  विचार  करना  चाहती  है  |

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  इस  समिति  के  कौन-कौन  सदस्य  हैं  ?

 केसकर  :  वह  जानकारी  यहां  मेरे  पास  नहीं  है  ।  वह  प्रतिरक्षा

 विशेषज्ञों  र  अरन्य  व्यक्तियों  का  एक  कार्यकारी  दल  है  ।

 श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  मंत्री  महोदय  को  यह  पता  है  कि  स्वतंत्रता  के  पश्चात्‌ ३  से

 स्कूलों  और  पाठशालाओं  में  भीड़  बढ़ती  चली  जा  रही  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  कारण है  कि  दस  साल  के  पश्चात्‌  अब्र  भी  सरकार  पूरी  तौर  से  विचार नहीं  कर  सकी  अरब

 कमेटी
 को

 यह  मामला
 सुपुर्दे किया

 गया  है  ?  मैं
 यह

 भी  जानना  चाहता हूं
 कि  यह

 काम
 कब  तक  पूरा

 हो  जायेगा  ?

 डा०  केसकर  :  भीड़  बढ़  रही  है  इसी  लिये  इस  मामले  पर  विचार  हो  रहा  .  .  .  .  .

 श्री Ho  ला०  द्विवेदी  :  विचार  तो  दस  साल  से  चल  रहा है

 डा०  केसकर
 :

 विचार  दस  साल  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  मामला  अभी  साल  दो  साल  ५ ड्  इस  पर

 विचार हो  रहा  है  ।  लेकिन  यह  मामला  नहीं  एक  दम  लड़कों  को  रोक  देना  कि  अब  नहीं  जा

 सकते  बिला  कोई  teres a  तय  किये  हुये  यह  ठीक  नहीं  होगा  कौर  यह  उचित  भी  नहीं  होगा  कौर  इस

 लिये  कमीशन  भी  इस  पर  कोई  निचय  बिला  सोचे  लेना  नहीं  चाहता  |

 कालिका  सिंह  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  की  इस  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 कि  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  की  संख्या  €  लाख  हो  गई  है  भारत  में  २००  विश्वविद्यालयों  की

 जरुरत  भारत  सरकार  २००  या  उसके  लगभग  विश्वविद्यालय  खोलने  के  सवाल  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 डा०  केसकर  :  यह  स्पष्ट  है  कि  परीक्षा  लेने  शौर  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  की  संख्या  सीमित

 करने  की  योजना  पर  सिर  विचार  हो  रहा  है  किन्तु  किसी  बेढंगे  पर  इसका  फैसला  नहीं  किया  जा

 सकता  |  रोक  यही  कारण है
 कि  आयोग  निश्चित  तौर  समुचित  योजनायें  तैयार  कर  रहा  है  जिस  से

 कि  जो  छात्र  सबसे  अधिक  योग्य  उन्हें  विश्व  विद्यालयों  में  प्रवेश  सिल  सके  |

 pall  हेम  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  की  भर्ती  के  लिये  परीक्षा

 लेने  के  बारे  में  सक्रिय  विचार  हो  रहा  है  क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  कि  अतिरिक्त  छात्रों  को  मैट्रिक

 के  बाद  के  प्रक्रम  में  ही  काम  में  लगा  दिया  किसी  कार्यवाही  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 डा०  केसकर  :  जो  छात्र  अन्य  प्रकार  की  किसी  लाभदायक  शिक्षा  के  लिये  विश्वविद्यालयों  में

 प्रवेश  चाहते  हैं  उनका  उपयोग  करने  के  प्रश्न  पर  अलग  से  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  गजराज  सिंह
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  यह  सारे  भारत  के  महत्व  का  है  कौर

 भविष्य  में  art  वाली  पीढ़ियो ंके  लिये  उसका  बड़ा  महत्व  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 का  यह  विचार  है  कि  इसके  पहले  कि  विश्वविद्यालयों  में  किसी  भरती  को  बन्द  किया  जाय  इस  विषय

 ——— पर  विभिन्न  राजनैतिक  पारियों  ae  देश  के  सम्माननीय  व्यक्तियों  के  विचार  पहले  जान  लिये
 जायं  ?

 मूल  wat  में
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 डा०  केसकर  :  इसका  राजनैतिक  पार्टियों  से  कोई  सम्बन्ध  तो  मेरी  राय  में  भ्राता  नहीं  है  ।  अल

 कोई  श्रान्तम  निर्णय  करने  के  पहले  एजूकेशनल  इंस्टीट्यूशन्स  MBG!  की
 a  sy

 राय  इसमें जरूर  ले  ली

 जायगी  ।  इसीलिये  कमीशन  इसमें  जल्दबाजी  करना  नहीं  चाहता  है  कौर  सब  रायों  के  मिलने  के  बाद

 ही  वह  इस  पर  fares  करेगा  ।

 भूत-पुर्व  प्रतिरक्षा  उत्पादन  नियंत्रक

 ५३१. श्री श्री
 स०  मो ०  बनर्जी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  (-  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  मेजर  जनरल  ने  जो  प्रतिरक्षा  उत्पादन  के  नियन्त्रक  थे

 पदत्यांग  करके  एक  गैर-सरकारी  साथ  में  नौकरी  कर  ली

 )  क्या  उन्हें  झावइ्यक  भ्र नुम ति  दे  दी  गई

 १५  १९४७ से  १  १९६०  तक  की  प्रगति  में  कितने  सैनिक  अधिकारी

 सेवा  निवृत्ति  के  गैर-सरकारी  फर्मों  में  गये  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  कौर  जी  हां  ।

 अधिकतर  सेना  पदाधिकारियों  को  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  गैर-सरकारी  नौकरी  करने  से

 पहले  इजाजत  नहीं  लेनी  पड़ती  ।  केवल  कर्नल  उससे  ऊपर  के  पदाधिकारियों को  पहले

 मंजूरी लेनी  पड़ती  है
 ।

 पहले  सरकारी  मंजूरी  के  ४  १९५५  से  लागू  हुए  ।  जिन  सेवा  निवृत्त  सेना

 कारियों  ने  इन  देशों  के  अधीन  झ्रावेदन  किया  ate  जिन्हें  गैर-सरकारी  फर्मों  में  नौकरी  मंजूर

 करने की  इजाजत  १  १£६०  तक  दी  उनकी  संख्या  २६  थी  |

 fat स०  मो ०  बीजों
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  मेजर-जनरल  ने  अर्थात  प्रतिरक्षा  उत्पादन  के

 भूतपूर्व  महा  नियन्त्रक  ने  रूरकेला  में  एक  जर्मन  फर्म  में  गैर-सरकारी  तौर  पर  नौकरी  कर  ली  है

 यदि  हां  तो  क्या  उसने  झ्र नू मति  ली  थी
 ?

 क्या  उसके  त्याग  पत्र  देने  का  यह  भी  एक  कारण  था  शौर

 बाद  में  उसकी  वहां  नियुक्ति  हुई
 ?

 श्री  कृष्ण  सेना
 :

 जी  इस  पदाधिकारी  जिसका  नाम  बताया  गया  अनुमति  के  लिये

 झा वदन  दिया  था  ।  वर्तमान  नियमों  के  अधीन  उस  झ्रावेदन  पत्र  का  परीक्षण  किया  गया  कि  क्या  उसके

 भावी  मालिक  का  इस  मन्त्रालय  के  साथ  या  उससे  सम्बन्धित  किसी  खरीद  में  सम्बन्ध  है  ।  हमें  यह

 समाधान  था  कि  उसे  इजाजत  देने  में  कोई  भ्रापत्ति  नहीं  है  ।  इजाजत  दी  गयी  है  ।

 fat  भा०  Ho  गायकवाड़  :  जब  यह  मेजर-जनरल  सरकारी  नौकरी  में  था  तब  उसका  वेतन

 बया  था  गैर-सरकारी  नौकरी  में  उसका  क्या  वेतन  है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 उसने  वेतन  हमें  नहीं  बताया  है  न  ही  हमें  पूछने  का  अधिकार  है

 किन्तु  सरकारी  नौकरी  में  वह  मेजर-जनरल  की  तनख्वाह  लेते  मैं  समझता  हूं  वह  २२००  रुपये  थी
 ।

 fait
 राठ  Fo  गायकवाड़  :  जिस  पदाधिकारी  को  कोई  सेवा  निवृत्ति  वेतन  मिलता  है  कया

 उसका  वह  सेवा  निवृत्ति  वेतन
 भी

 गैर-सरकारी  नौकरी  या  दूसरी  नौकरी  में  उसका  वेतन  निश्चित

 करते  समय  शामिल  किया  जाता  है  ?

 गंभ्रथ्यक्ष  महोदय :
 उन्हें  गैर-सरकारी  नौकरी  में  वेतन  का  कुछ  पता  नहीं  है

 ।

 कान

 पूरा  अंग्रेजी  में
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 परमार मा  द्प्यं  वहू  ४०००  रुपये है  |

 for  तंगा मणि  :  क्या  उसके  त्यागपत्र  देने से  पह CAIN  ह  त्  ले  उसके  ऊपर  कोई  आरोप  थे  कौर  यदि

 तो  क्या  इन  प्रत्यारोपों  से  बचने  के  लिये  ही  उसने  त्याग  पत्र  दिया  ?

 tay  कृष्ण  मेनन  जी  नहीं ।

 समदीय  प्राणि  शास्त्र  संबंधी  ग्र नसं  थान  के  लिये  केन्द्र

 FFARR.  थी
 स०  च०  सामन्त १

 भी  सुबोध  geet

 क्या  अै  मानिक  संधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर  दिया  गया क्या  समुद्रीय  प्राणिशास्त्र  सम्बन्धी  भ्रनुसन्धान  के  लिये
 केन्द्र

 र

 क्या  इस  विषय  में  केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  विभाग  के  are  निकट  सम्पर्क  बनाये  रखने  का

 कोई  प्रस्ताव  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण  विभाग  के  पास  ऐसे  केन्द्र को  चलाने

 के  लिये  उपयुक्त  प्रकार  वाले  नहीं  हैं
 ?

 श्रनसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०
 जी  हां  ।

 sal

 जी  नहीं  ।  समुद्रीय  सर्वेक्षण  यूनिट  चलाने  के  लिये  सर्वेक्षण  विभाग  के  पास  काफी

 योग्यता  प्राप्त  तथा  अ्रनभवी  पदाधिकारी

 श्री स०  wo  सामन्त  :  भारत  में  कितने  विद विद्यालयों में  समुद्रीय  प्राणिशास्त्र  सम्बन्धी

 ard  प्रयोग दा लायें  हैं  क्या  इन  विश्वविद्यालयों  तथा  भारतीय  प्राणिशास्त्र  सम्बन्धी  सवाल

 विभाग  के  बीच  कोई  सहयोग  होता  है
 ?

 सौ  दास  :  एकाएक  मेरे  लिये  यह  बताना  कठिन  है  कि  इस  देश  में  किन-किन

 विद्यालयों  ने  अपनी  शारीर  विज्ञान  सम्बन्धी  अथवा  प्राणिशास्त्र  सम्बन्धी  aaa  प्रयोगशालायें

 स्थापित की  हैं  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  मद्रास  इन  तीन  विश्वविद्यालयों  ने

 प्रयोगशालाएं  स्थापित  की  हैं  ।  भारतीय  प्राणिशास्त्र  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  विभाग  इन  सभी  विश्वविद्यालय  यों

 ते  पूर्ण  सहयोग करता  है

 श्री  स०  च०  सामन्त  समुद्रीय  सर्वेक्षण  यूनिट  कब  स्थापित  किया  गया  था  wie  उसमें

 muir  कितने  कर्मचारी है  ?

 किया  गया  था Ho  Alo  दास :  समुद्रीय स  यूनिट
 करीब  ढाई

 साल  पहले  |

 श्र  श्रमी  इसमें  वर्ग
 १

 का  एक  पदाधिक  री  ear  कई  ae  पदाधिकारी  तथा

 ४  के  पदाधिकारी हैं
 a  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लाइन  रीच  विदाई

 |  नो  राजेश्वर  पटल

 1*५३४.९  थी  मुरारका

 इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 ) किन  दाँतों झ्र  निबन्धों पर  मेसर्स  गाडन रीच  वर्कशाप  (

 के  अंग  खरीदे गये

 क्या  कुछ  विदेशी  मुद्रा  दी  गई  है

 यदि  तो  कौर

 उसका  मूल्य  निर्धारण  करने  का  क्या  तरीका  है
 ?

 कलकत्ता  की  गाडन  रीच  वकंशाप  बम्बई प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण

 का  मज गांव  नामांकन  शौर इन  दोनों  वर्कशापों से  सम्बन्ध  इमारतें झर  सूती  गोदियों

 को  सरकार
 ने

 यूनाइटेड  किंगडम  की  एण्ड  प्रो रियन्ट  ग्रूप  कम्पनीज  से  ले  लिया  है

 दूसरे  पक्ष  की  प्रयुक्ति  क  बिना  इस  सौदे  का  ब्यौरा  बताना  जन-हित  में  नहीं  है  ।  किन्तु  इनका  क्रय

 इन  दोनों  कम्पनियों  की  आस्तियों  से  काफी  कम  है  ।  इस  बात  का  मूल्यांकन  एक  स्वतन्त्र  मूल्यांकन

 कर्ता  श्र  हमारे  प्रविधिक  विशेषज्ञों  द्वारा  किया  गया  है  |  पेनिन्पुलर  एण्ड  wearer  यूप  को  १०

 वार्षिक  किश्तों  में  पौंडों  में  प्रदाय गी  की  जानी  है  ।

 जी  हां  ।  किन्तु  अदा  की  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  में  कमी  हो  जायेगी  क्योंकि  यह

 झौता  हो  गया  है  कि  पैनिन्सुलर  एण्ड  श्रोरियन्ट  ग्रुप  के  जहाजों  की  इन  नावांगनों  में
 की

 जाने
 वाली

 मरम्मत  पर  वाले  व्यय  को  विक्रय-मूल्य  में  से  घटा  दिया  जायेगा  ।

 शर  इन  उत्पन्न नहीं  होते

 श्री  राजद ज़र पटेल  :  प्रश्न  पूछने  से  कया  में  एक  औचित्य  उठा  सकता  हूं
 ?

 माननीय  प्रतिरक्षा  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  दूसरे  पक्ष  की  श्रीमती लिये  बिना  यह  प्रकट  करना  जन-हित  में

 at  है  कि  विक्रेताओं  को  कितनी  रकम  की  झ्र दाय गी  की  गयी  है  ।  सरकार  बहुत  सी  वस्तुभ्नों  के  खरीदने

 पर
 धन

 व्यय  करती  है  ।
 क्या  इस  बात  की  जानकारी  विक्रेताओं

 की
 अनुमति  के  साथ

 बंधी
 हुई  है

 ?

 हशवी  कृष्ण  मेनन  :  जब  कोई  ऐसा  सौदा  जिसमें दो  पक्ष  हों  तो  हमारे  लिये  यह  सम्भव  नहीं

 है--में  समझता  हुं  कि  प्रथा
 भी

 यही  है--कि  उनकी  sata  के  बिना  व्यौरा  बताया  जाये
 ।

 fat  राजस इथर  पटेल  :  मैं  भी  ठीक  इसी  बात  की  ओर  इशारा  कर  रहा  था  ।

 fara  महोदय :  इस  सभा  को  यह  बात  जानने  का  अधिकार  है  कि  कितनी रकम  सदा  की

 गई  शौर  यह  बात  कहने  का  कोई  wea  नहीं  कक  यह  सौदा  दों  पक्षों  के  बीच  हुआ  gt  कोई  भी

 सौदा  दं  पक्षों के  बिना  नहीं  दिया जा  सकता  ।  जहां  तक  इस  सभ
 का  सम्बन्ध है  इसे  यह  देखने

 का  अधिकार है
 कि

 कया  अधिक  प्रदाय गी  नहीं  की
 गयी  अथवा  यह  सौदा

 ठीक  है
 अथवा

 गलत  ।

 मेरा  विचार
 है  कि  इसमें  ऐसी  ई  बात  नहीं  जिसे  इस  से  छिपाया  जाना  चाहिए  ।

 मगर  यह  मामला  प्रतिरक्षा  युद्ध-संचालन  नीति से
 सम्बधित  होता  अथवा  यह  पूछा

 wast में



 gRes  ि  उत्तर  २९  REO

 जाता  कि  किस  जगह  पर  कितने  सैनिक  dare  किये  गये  है  तो  में  नि  दलित  से  इस  बात  की

 अनुमति  दे  देता  कि  इसे  गुप्त
 रख

 जाये
 ।

 किन्तु  जहां  तक  इन  बातों  का  सम्ब८ध  हम  एक  संविधान  क  अनसार  कार्य  कर  रहे

 संघ  न  के  इस  सभ  की  अनुमति के  बिना  भारत  की  समेकित  निधि  में
 से

 एक

 पाई  भी  खर्च  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  सभा  को  समय  समय  पर  यह  जानने  का  अधिकार  है  कि  जिन

 शर्तों  के  साथ  कोई  सौदा  किया  गया  है  क्या  वे  कठिन  क्या  जो
 धन

 व्यय  किया  गया  वह  बहुत

 अधिक तो  नहीं  ।  यदि  दूसरा  पक्ष  इस  बात  को  प्रकट  करने  के  लिये  सहमत  नहीं  तो  बरच्छा  है
 कि

 ऐसे

 पक्ष  के  साथ  कोई  सौदा  न  किया  जाये  ।

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 श्राप  की  अनुमति  से  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हम  दूसरे  पक्ष

 से  पूछेंगे  ate  यदि  वे  मान  गये  तो  हम  यह  जानकारी  सभा  के  सामने  रखेंगे
 |

 माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  वह  दूसरे  पक्ष  से  पूछेंगे  शौर

 सभा  को  जानकारी देंगे  ।  यदि  दूसरा  पक्ष  इस  बात  से  सहमत  तो  भी  उन्हें यह  जानकारी  सभा

 को  देनी  चाहियें ।

 श्री  कृष्ण  मेनन  :
 जी

 श्री  राजेश्वर  पटेल
 :

 यह  कहा  गया  है  कि  सौदा  एक  लाभ  का  सौदा  रहा  है  ।  में  जानना

 चाहता  हूं
 कि

 यह  सौदा  किस  आधार  पर  किया  wal  क्या  यह  सौदा  संयंत्र  के  श्रवमूल्यित

 मलय  के  आघार  पर  किया  अथवा  पूरी  चीज़ों  की  कीमत  का  निर्धारण  करते  समय  प्रतिस्थापन

 wea  पर  किया  गया  है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  यह  मूल्यांकन  हमारे  प्रविधिक  विशेषज्ञों  द्वारा  किया  गया  था  कौर  स्वतंत्र

 ares  इंजीनियरों  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन  से  इस  की  पुष्टि  हुई  थी  |  जब  यह  सभा  के

 समक्ष  रखी  जायेगी  तो  हम  भ्रमित  जानकारी  देंगे  ।

 पश्  राजेन्दर  पटेल
 :
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  वह  इसे  सभा-पटल  पर  रख

 देंगे  ।
 जो  कुछ  मेंने कहा  उसे  देखते  हुए  उन्होंने  मान  लिया  है  कि  वह  दुसरे  पक्ष  को  यह  सुचित  कर

 देंगे  कि  ag  सारी  जानकारी  सभा  के  सामने  रख  देंगे
 ।

 इस  के  द  यदि  कोई  महत्वपूर्ण  मामला

 तो  में  निश्चित  रूप  से  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  प्रदान  करूंगा  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 मूल्यांकन  का  आधार  क्या  था  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कान्ती  |

 श्री हेम  श्री  राजेश्वर  पटेल  ने  यह  पूछा  है  कि  मूल्यांकन  का  आधार  क्या  था  ?

 कया  यह  मूल्यांकन  प्रतिस्थापन  मूल्य  के  आघार  पर  किया  गया  था  भ्रमणा  किसी  न्य  बात  के  rare

 पर
 ?

 यह  एक  बिल्कुल  सीधा  सा  wea  है  ?

 चरी  राजेश्वर  पटेल
 :

 माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  विशेषज्ञों  के  संयंत्र

 की  कुल  कीमत  का  मूल्यांकन  किया  है  ।
 मेरा  प्रदान  यह  था  कि  कया  उन  विशेषज्ञों  ने  संयंत्र  की  कीमत  का

 भ्रंग्रेजी  में
 ~
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 निर्धारण  करते  समय  इस  के  अवमूल्यन  मूल्य  को  झ्राधार  माना  था  अथवा  उस  के  प्रतिस्थापन  मूल्य

 को  ?  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 शी  कृष्ण  मेनन
 :

 दोनों  कम्पनियों  का  मूल्यांकन  उनके  शुद्ध  चालू  उनकी

 चालू  लेनदारियों  र  चालू  देनदारियों  के  अन्तर  किताबों  में  मशीनों  श्र  संयंत्र  की

 मूल्यवत्ता  कीमत  के  आघार  पर  किया  गया  था  ।  इस  रकम  कम्पनी  की  आस्तियों  के  आधार  पर  किये

 जाने  वाले  ऐसे  ही  मूल्यांकन  के  pare  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  ।  जब  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा  तो  में  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  दूंगा
 ।

 कशी  राजेश्वर  पटेल
 :

 यदि  मूल्यांकन  प्रतिस्थापन  मूल्य  के  arse  पर  किया
 गया  .  .  .

 महोदय
 :  श्रवमूल्यित मूल्य  |

 श्री  राजेश्वर  पटेल
 :

 जी  प्रतिस्थापन  मलय, ४  जो  इस  की  वर्तमान  कीमत  है  ।  यदि  यह

 प्रतिस्थापन  मूल्य  के  भ्राता  पर  किया  गया  तो  सरकार  को  बिल्कुल  नये  संयंत्र  प्रादि  लेने  में  क्या है

 कठिनाई  थी  ?

 fait  कृष्ण  मेनन
 :

 मैं  कह  चुका  हुं  कि  यह  मूल्यांकन  प्रतिस्थापन  मूल्य  के  भ्राता पर  नहीं

 था

 राम  सुलग  सिंह
 :

 हमारे  विशेषज्ञों  ने  कितना  मूल्य  बांका  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 मैं  यह  जानकारी  सभा-पटल  पर  रख  दूंगा
 ।

 श्री  जयपाल  सिंह
 :

 मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  आपके  विनिश्चय  के

 च्  इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  रहा  कि  जो  जानकारी  हम  मांग  रहे  वह  दूसरी  पार्टी  की

 अनुमति  मिलने  अथवा  न  मिलने  के  बावजूद  हमें  दे  दी  जायेगी  ।

 पाध्या  महोदय
 :  हां  ।  किन्तु  मंत्री  महोदय  दूसरे  पक्ष  को  इस  बात  की  सुचना  देना

 चाहते  है ं।

 tet to
 do

 यह  बात  दूसरे  पक्ष
 की

 इच्छा  पर  निर्भर  नहीं  होनी  चाहिय े।

 por  ब्रज राज  सिह
 :

 जहां  तक  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  उस  को  प्रकट  करने  के  लिये  दूसरे  पक्ष

 की  सहमति  प्राप्त  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  |  रकम  की  अदायगी  तो  हम  कर  ही  चुके हैं
 ।

 महोदय  :
 कई  बार  प्रत्यक्ष .  अथवा

 अप्रत्यक्ष
 रूप  यह

 करार
 हो

 जाता
 है

 इस  प्रकट  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  कां  कहना  ठीक  है  कि  वह  पहले  इस

 बात  की  सुचना  दूसरे  पक्ष  को  दे  दिपडतवाए ्  वह  इसे  प्रकट  कर  देंगे
 ।

 fait  त्यागी
 :

 सरकार  यह  बात  कैसे  कह  सकती  है
 ?

 रकम  की  पर कारी कोष सेकी कोष  से  की

 गई  है  दौर  सरकार  इसे  प्रकट  करने  के  लिये  बाध्य  है  ।  क्या  आप  कृपा  करके  सरकार
 को

 यह  सलाह

 देंगे  कि  जब  वित्तीय  प्रइन  उठें  तो  उसे  ऐसे  मामलों  के  महत्व  को  कम  नहीं  करना  चाहियें
 ?

 गुप्त  नहीं  है
 J >  बन  A,

 माननीय  सदस्य

 :  इस  में  कोई  एए

 rya  wast  में
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 foal  मंत्री  तया  बैदेशिक-त्हार्थ  मंत्री  जवाहर  लाल  :  मेरा  ख्याल  है  कि  इस

 बारे  में  कुछ  गलतफहमी  पैदा  हो  गई  है  ।  इस  सभा  से  कोई  बात  छिपा  कर  रखने  का  कोई
 उत्पन्न

 नहीं  होता  |  किन्तु  सब  से  पहली  बात  यह  है  कि  जब  इस  प्रकार  की  बातचीत  चल  रही  तो  इन

 मामलों  पर  सार्वजनिक  रूप  से  चर्चा  करना  मुश्किल  शौर  लाभदायक  होता  है  |  एक

 कठिनाई  है
 ।

 कई  जब  हमें  दूसरे  पक्ष  से  काफी  सहूलतें  मिल  रही  तो  दूसरे  पक्ष  को  यह
 भय

 होता  है  कि  यदि  इस  बात  का  प्रचार  हो  तो  इस  से  दूसरे  व्यवितयों के  जिनसे  उनका

 व्यवहार  उन  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  |

 इस  में  कोई  शक  इन  सब  बातों  की  जानकारी  सभा  को  देनी  पड़ती  है  ।  eat  यह  है  कि

 यह  जानकारी  किस  प्रक्रम  पर  दी  जाये  ।  इस  बात  का  कोई  प्रश्न  नहीं  कि  इन  बातों  को  प्रकट  करने  के

 लिये  दूसरे  पक्ष  की  अनुमति  प्राप्त  करनी  होगी  |  कितु  सामान्य  शिष्टाचार  का  तकाज़ा  है  कि  हम

 उन्हें  यह  बता  दें  कि  हम  कया  कर  रहे  हैं  ताकि  यदि  उनके  कोई  हित  अकालग्रस्त  होते
 तो  उन्हें  इसका

 पता  लग  जाये ं।

 शनी  त्यागी  :  जब  प्रधान  मंत्री  यह  कहते  हैं  कि  इस  मामले  पर  ae  बातचीत  चल  रही  तो

 बात  समझ  में  कराती  है  ।  किन्तु  सौदा  तय  हो  जाने  सनौर  प्रदाय गी  हो  जाने  के  पश्चात  सरकार  के  पास

 इस  बात  का  कोई  कारण  नहीं  कि  वह  सभा  को  जानकारी  न  दे  ।

 श्री  जवाहरलाल  नहरू
 :

 सभा  से  कुछ  छिपाने  का  तो  कोई  परन  ही  नहीं  है  ।  मैं  तो
 केवल

 उचित  समय  की  बात  कह  रहा  था  |  फिर  दिष्टाचार  को  भी  निबाहना  पड़ता  है  ।  मैं  इस  विशिष्ट

 मामले  की  बात  नहीं  कर  किन्तु  सामान्य  रूप  से  कह  रहा  हुं  ।

 राम  सुलग  सिंह
 :

 इस  मामले  में  तो  खरीद  की  जा  चुकी  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  हो  सकता  है  ।  मैं  तो  सामान्य  बात  कह  रहा  था  |  मुझे  इस  विशेष

 मामले  के  बारे  में  पता  नहीं  ।  इन  मामलों  कई  बार  समझौते  में  कई  बातें  ऐसी  होती  जो  हमारे

 लाभ
 की

 होती  हैं  किन्तु  दूसरा  पक्ष  ये  सुविधायें  किसी  कौर  को  नहीं  देना  चाहता  ।  इसलिये  कई  बार

 कुछ  समय  के  लिये  इन  बातों  को  प्रकट  नहीं  किया  जाता  ।  सारी  बात  का  समय  पर  पता
 नग  ही  जाता  है  ।

 जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  क्योंकि  इसे  प्रभी  अभी  तय  किया  गया  हम  दूसरे  पक्ष

 को  सूचित  कर  देंगे--उन  से  अनुमति  नहीं  मांगेंगे--कि  हम  इस  का  ब्यौरा  सभा  में  रख  रहे  हैं  ।

 fat  जयपाल  सिह  प्रधान  मंत्री  के  कथन  को  देखते  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बता

 watt
 कि

 हमें  क्या  लाभ  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 कया  ag  कभी  बतायेंगे  अथवा  बाद  में
 ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  सब  से  पहली  बात  तो  यह  है  कि  में  इस  विशिष्ट  मामले  का  उल्लेख

 नहीं  कर  रहा  बल्कि  सामान्य  रूप  से  बात  कर  रहा  था  ।  यह  मामला  तो  है  ।  किन्तु  इस  मामले

 की  पूरी  जानकारी  सभा  को  दी  जायेगी  सभा  इस  की  जांच  कर  सकती  है  ।

 चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  इस  वकंशाप पर अब किस की पर  अब  किस  की  मिल्कियत है  ?

 शि
 कृष्ण

 मेनन  :

 rfreqere  एण्ड  mifacey  सूप  आफ
 क  नीज़  की  सम्पत्ति थी  ।

 मिल  अंग्रेजी
 में
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 भारतीय  ATA  के  fara  शब्द-कोष

 1५३४५.  श्री  बैरियर :  कया  वैज्ञानिक  श्रनसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  भाषाश्रों के द्विभाषी के  द्विभाषी  दाऊद-कोष  संकलित  करने  के  लिये
 कोई  योजना  बनाई

 गई  है  ;  ATT

 यदि at,  तो  उसका
 ब्यौरा

 क्या

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो
 ०  दास )  जी

 नहीं  किन्तु  ऐसे  शब्द-कोषों  का  निर्माण  करने  के  झावेदन-पत्रों  पर  उन  के  गुणदोषों  के  भ्राता  पर

 विचार किया  जाता  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 इस  के  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वैज्ञानिक  भ्रनुसंधान  नक-का
 मंत्रालय

 की  भाषी  शब्द-कोषों  का  निर्माण  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  किन्तु  अ्राधुनिक  भाषियों  के

 विकास  की  योजना  के  अन्तर्गत  मंत्रालय  इस  प्रकार  कें  शब्द-कोषों  के  निर्माण  के
 लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करत  है  |

 श्री  वॉरियर  :  क्या  साहित्य  अकादमी  भरवा  किसी  wea  संस्था  ने  इस  प्रकार  के  द्विभाषी

 दाऊद-कोषों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  से  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  ?

 डा० Ho  Ato  में  माननीय  सदस्य  महोदय  का  झ्राशय  अच्छी  तरह  से  नहीं  समझ

 सका
 |

 किन्तु
 मे  उन्हें  यह  सुचना  देना  चाहता  हं  कि  राज्य  सरकारों अथवा  विश्वविद्यालयों  सहित

 १३  संगठनों  को  द्विभाषी  दाऊद-कोषों  के  निर्माण  के  लिए  ग्रीन  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  य॑  द्विभाषी  बाद-कोष  किस  प्रकार  के  होंगे
 ?

 इन  में  कौन  कौन

 सो  भाषियों  को  इकट्ठा  रखा  जायगा  ?

 डा०  Ho  मो०  दास  :  भारत की  कोई  भी  दो  भाषाएं  |

 सेठ  गोविंद  दास  :  अभी  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  कि  कछ  राज्यों  ग्राम  कछ  सहारा  को  इस

 सम्बन्ध  म  अनुदान  दिये  गये हैं  ।  कया  में  जान  सकता  हुं  कि  किन  संस्थानों  को  ate  किन राज्यों को
 इस  प्रकार  के  कोषों  को  बनाने  के  लिये  अ्रनदान  दिये  गये  हैं  ?

 डा०  Ho  मो ०  दास :  य।द  मुझे  अनुमति  दें  तो  जो  कुल  १३  संगठन

 उनके नाम  पढ़  दूं  ।  में  माननीय  सदस्य  महोदय
 को

 यह
 सूचना  देना  चाहता  हूं

 कि  इस
 सूची  में

 दो

 विश्वविद्यालय  मद्रास a  मैसूर  विश्वविद्यालय ;  दो  राज्य  सरकारें  राजस्थान  Hic  पंजाब

 तथा  प्राय  संस्थाएं भी  क्या  मं  उनके नाम  पढ़  ?

 महोदय  :  इसकी  श्रावइ्यकता  नहीं  ।

 सेठ  गोविंद  दास  :  चंकी  हम  ने  हिन्दी  को  इस  देवा  की  राज्य  भाषा  बनाया है  इसलिये  क्या

 यह  प्रयत्न  किया जा  रहा  हैकि  इस  प्रकार  के  द्विभाषी-कोषों  के  सम्बन्ध  में  इस  बात  का
 f+ सवा

 जाग

 लि

 हए
 भाषा  के  कोष  4.0  नदी  के  साथ  साथ  बनायें  जायें  ?

 ——————

 ye  शरंग्रेजी  में
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 स०  मो०  दास  :  जहां  तक  हिन्दी  भाषा  के  विकास  का  प्रदान  इसका  सम्बन्ध  शिक्षा

 मंत्रालय  से  हमारे  मंत्रालय का  संबंध  संस्कृत  तथा  हिन्दी  के  प्रति  wea  भाषाओं के  विकास

 से  है  ।

 सेठ
 गोविंद  दास

 :  में  यह  कह  रहा  था  कि  दूसरी  भाषियों  का  भी  चूंकि  हिन्दी से  सम्बन्ध  है

 इसलिये  दूसरी  ararait ED के  विकास के  लिये  क्या  इस  प्रकार की
 आवश्यकता  नहीं  है  कि  वे  कोष

 हिन्दी  के  साथ  बनाया  जायें  ।

 डा०  स०  मो ०
 :

 यह  आवश्यक
 है

 ।  किन्तु  याद
 हम

 ं  किसी  संगठन
 की ्र

 से  किसी  विद्वेष  काय  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  वास्ते  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  होते  तो

 हम  उन  पर  उनके  गणावगणों के  आधार  पर  विचार  करते

 भारत  में  लखपती  लोग

 ४५३६  श्री  कालिका  सिंह  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  लखपतियों  या  करोड़पतियों  की  आजकल  कितनी  है  ;  जिनके

 > पास  एक  करोड़  रुपय  से  ग्रसित  संपत्ति  Q7

 क्या  लखपतियों  या  करोड़पतियों  की  संध्या  बढ़ रही  है  या  घट  रही  है  ;

 शब  रजवाड़ा  शाही  सामंत  लखपति  ar  करोड़पति  हैं  ;

 क्या  ऐसे  लखपतियों  के  नाम  उनकी  सहमति  के  साथ  या  उसके  बिना  बताये  जा

 कौर सकत हूं

 यद  तो  लखपतियों  के  नाम  ae  पद-नाम  क्या  हैं

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री
 घ०

 गोपाल  कम्पनियों  के

 धन-कर  देने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  की  जिनके  पास  १  करोड़  रु०  से  अग्राणीक  की  सम्पत्ति

 है  ,  3 8-3-2 Go HY को  २८ थी

 को  इनकी  संख्या  वही  थी  जो  ३  को  थी  |

 जी  way  |
 ne

 उत्पन्न  नहीं  होता  | प्रश्न उ

 —
 शी  कालिका

 लका  क्या  मैं  जान  रोचकता  हूं  कि  भोपाल  के  नवाब  के  उत्तराधिकार  के  मामले

 के  सम्बन्ध
 में  सरकार  शाहजादों  के

 प्रिवी  पर्स  की  रकमों में  कमी  करने  के  बारे  में  सोच  रही

 गे  ac गोपाल  रेड्डी  इस  प्रशन  का  उत्तर  fad  मंत्रालय  Tel  सकता  |

 श्रीमती  मजीदा  अहमद  :
 क्या  मं  जान  सकती  हूं  कि  भारतीय  राकफेलरों  से  घन-कब  की

 >
 कितनी  रकम  वसूल  की

 जा  चुकी है  ate  कितनी  बकाया रकम  वसूल  की  जागी  ?

 बे०  गोपाल
 |  रेड्डी

 रॉकफेलर
 ?

 नन  «नन  ae,

 faa  wast  में
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 श्रीमती सफीना  अहमद  :.  हां  ;  भारतीय  मेरा  मतलब  है  भारत  के  aah

 लोग

 श्रिया  महोदय  :  यहां  कोई  रॉकफेलर  नहीं  है

 जयपाल  सिंह  :  माननीय  मंत्री  महोदय  हमे  लखपतियों  [-  ८ न  wines
 -  करते  हैं  |  ए

 क्या  वे  हमें  करोड़पतियों  तथा  अरबपतियों  के  मांकड़  दे  सकते  हू  ?

 भट्ठा  Sora शव  गोपाल  रेड्डी  :
 यदि

 धन-कर  के  बारे में  प्रदान  A!  al
 as  fy  तो  ea  उसका

 उत्तर  पड़गा  |

 fatt  जयपाल  सिंह  :  मेने  यह  पूछा  था  कि  क्या  वह  हमें  इत  बात  की  जानकारी दे  सकत ेहै  कि

 देश  में  अ्ररबपतियों  की  संख्या  कितनी  है

 बे०  गोपाल  रेड्डी  यदि
 अलग

 प्रश्न  पूछा  जायेगा तो  हम
 उत्तर

 देने

 करेंगे  ।  किन्तु  जहां  तक  मझे  नजर  रता  wat  पर  कोई  अरबपति नहीं  है

 हेडा  प्रत्येक  राज्य में  कितन  करोड़पति  व्यक्ति

 डा०  बे०  गोपाल  रेड्डी  :  व्यक्तियों  झयवा
 प्रदेशों  के  नाम  बताना  वांछनीय

 &

 )
 ।  यदि

 में  राज्यवार  संख्या  दूंगा तो  उस  से  निर्मित ही  अनुमान लगाये  जायेंगे  ।

 इसलिए  ब्योरा  बताना  उचित  नहीं  ।

 श्री  कालिका  क्या  में  जान  सक टा  हूं  कि  भारत  का  सब  से  अधिक  wage  व्यक्ति

 कौन  है

 fae  महोदय :  हम  बहुत  अधिक  बारी  कीं  में  जा  रहे  हैं
 ।  हमें  व्यक्तिगत  मामलों  में  नहीं

 जाना  चाहिए  |

 शी  जयपाल  सिह  क्या
 में  जान  कता  हूं

 कि
 क्या  इस  सभा  में  कोई  करोड़पति हूँ  f

 fat का  निर्माण

 +
 if
 i  डा०  राम  सुभग  सिंह

 TERRE.  2  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी

 |  श्री  जीन  चन्द्र

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झायद्ध  कारखानों  में  टैक  बनाने  के  लिये  कोई  योजना  तैयार  कौ  गई

 अर

 यदि  तो  यह  योजना  कब  आरम्भ  की  जायगी
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  atc  नग
 करने  की  परियोजना के  बारे  में  सक्रिय  रूप  से  योजना  बनायी जा  रही  है

 ।  यद्यपि इंस
 के  लिए  भरसक  प्रयत्त  किया जा  रहा  है  कि  किसी  प्रकार की  देर  न  quia

 सम्भव  नहीं  कि  इस  कारखाने  में  किस  तिथि से  काम  शुरू  होंगा
 ॥

 मूल  अंग्रेजी  में

 1477  (Ai)
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 fete  राम  सुलग  सिंह  :  इस  कार्य के  लिए  किस  आयुध  कारखाने  को  चुना  गया  है  ?

 कार्य  एक  aq कारखाने  में  किया
 azar  बहुत  से  as  कारखानों

 पूरी  कृष्ण  मेनन
 :

 टैंकों  के  निर्माण  के  लिये
 एक

 कारखाने  का  होना
 आवश्यक है  ।  किन्तु  उसके

 max  के  पुर्जे  निस्सन्देह  रूप
 से  इलेक्ट्रानिक्स  कारखानों  में  बनाये  जायेंगे  |

 पडा ०  रास  सुमन  सिह  इस  योजना  को  कार्यान्वित करने  के  क्या  हमें में  झपने
 आयुध

 कारखानों  का  विस्तार  करना  पड़ेगा  श्रथवा  वर्तमान  संयंत्रों से  ही  काम  चल  जायेगा ?

 जो  क्  मेनन  :  यह  एक  नया  कारखाना  है  जिसके  लिये  नये  संयंत्र  कीं  आवश्यकता

 waft 1

 स०  सो ०  बनर्जी  :
 क्या  इन  टैंकों  का  निर्माण  हमारे  त्रिया  कारखानों  के  संस्थान  द्वारा

 स्वयं  किया  जायेगा  शारिवा  किसी  विदेशी  फर्म  का  सहयोग  लिया  जायेगा  ?

 कृष्ण  सेना  :  यह  एक  ऐसी  परियोजना  नहीं  जिसे  विभिन्न  भागों  में  विभाजित  न  किया

 सकें  ।  इसका  प्रथम  भाग  टैंकों  का  निर्माण  ।  चाहे  किसी  भी  किस्म  के  टेंक  का  निर्माण  करना  हो

 लिये  कारखानों  का  होना  श्रावस्ती  है  ।  मशीनें  तो  सामान्य  ही  होती  हैं  ।  इसके  बाद  प्रश्न  उठता

 हूँ  कि  कौन  सी  मशीनों  अथवा  टैंकों  का
 निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  बारे

 मैं  विदेशी  ख़रकारों  अथवा  निर्मितियों  से  बात  करना  श्राव्य  है  ।  जब  यह  मामला इस  प्रक्रम पर  पहुंच

 wat हम  यहं  कह  सकते हैं  कि  कुछ  विशिष्ठ पुज  एक  स्थान  पर  बनाये  जायंगे  अथवा  दूसरे

 mary  पर  किन्तु  टैंक  कारखाना

 frees  महोदय
 माननीय  सदस्य  यह  सब  कुछ  जानना  नहीं  चाहते  |  qe  तो  केवल  यह  जानना

 wad  हैं  किं  क्या  यह  काम  विभागीय  रूप  से  किया  जायेगा  अथवा  किसी  aa  कम्पनी  के  सहयोग

 से  ?

 won  श्रायुघ  कारखानों  में  ।  किन्तु  यह  कि  क्या  टैक  निर्माण  का  कार्य  किसी

 कु  सहयोग  से  किया  जायेगा  अथवा  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  हम  किस  टाइप  के  टैंकों का

 कग  करना  चाहते  हैं  ।  हो  सकता  है  हम  cat  के अपने  ही  डिजाइन  तैयार  करें  ।  किन्तु  अभी  हम  इस

 बॉर  में  कुड  नहीं  कह  सकते  ।  अभी  an  इस  प्रदान  पर  सहीं  TES  |

 पूजित  इला  पालयोधरी  इन  टैंकों  का  निर्माण  करने  से  हमें  कितनी  विदेशी

 मवा  को  बचत  होगी
 ?

 महोदय  :  यह  काम  केवल  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  के सग  व  की  ibe  से  ही  नहीं  किया

 रहा 1

 ज्  जीत सिह  सरहदी :  क्या  में  जान  सकता हूं
 कि  क्या  आयोजन  का  कार्य  केवल  योजना

 aaron  ही  सीमित  है  aaa  इस  कारख़ाने  के  लिये  कोई  स्थान  चुनने  के  लिये  भी  कोई  प्रयत्न

 war  &  आयोजन  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 fat  कृष्ण  मेनन
 :

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  मामले  में  धन  पत्नी  श्रावस्ती  मंजरी  ली

 तक  यह  बताना  उचित  नही
 a

 वां  चुकी
 जब  तक  उपयुक्त  समय  न  श्री  तब  त  नह  नलाना  wt है  होगा  कि

 यह

 मिल  dat  में



 { sve  मौखिक
 ~
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 कारखाना  कहां  पर  स्थापित किया  क्योंकि  इससे  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  की  आश्का  ale

 है  ।

 कोरबा  कोयला  क्षेत्र

 1*५४१.  थी ठ  To  fara राव  :  खान  इंधन  मतर  ~~  बराने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोरबा  कोयला  क्षेत्र  के विकास  के  लिये  रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा  पेदा  fend गये  पं

 योजना  प्रतिवेदन  का  इस  बीच  परीक्षण  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रतिवेदन  पर  कब  कार्य  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना है  ;  कौर

 तीसरी  योजना  में  इन  कोयला  खानों  के  विकास  पर  कितनी  राशि  खर्चे  की  जक
 की  संभावना  है  ?

 खान  प्रौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  arc  निगम ने  कोरबा  हैं

 खुली  खान  माइन )  ,  कोयला  धोने  का  कारखाना  कौर  करमें  शाला

 के  बारे  में  तीन  परियोजना  रिपोर्टों  को  स्वीकार  कर  लिया है  ।  ग्रोइन-कास्ट  खान

 संबंधी  परियोजना  रिपोर्टों  को  कुछ  शर्तों  के  साथ  स्वीकार  किया  गया  है  ।  जहां  तक

 संबंध  यद्यपि  परियोजना  रिपोर्ट  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तथापि  यह  निश्चय  किया  गजा  हैँ

 कि  इस  परियोजना  को  क्रियान्वित  न  किया  क्योंकि  कोयले  के  होने  के  लक्षणों  शौर  अर्य

 संबंधित  बातों  को  देखते  ऐसा  करना  झ्रार्धिक  प्  से  लाभदायक  नहीं  होगा  ।  wha  खनो

 के  बारे  में  परियोजना  रिपोर्टे  की  झ्र भी तक  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अ्रवधि  में  इन  खानों  के  विकास  पर  जीतता

 धन  व्यय  किया  इस  का  पता  तभी  लग  सकता  है  जबकि  रूसी  प्रोपेन-काकुद स्किन  शौर

 विदाई  परियोजना गम् रों  की  रिपोर्टों  के  निगम  द्वारा  स्वीकार  की  जाने  की  शर्तों  प्रदा

 परियोजनाओं  के  बारे  में  अपना  शोधित  रिपोर्ट  पेदा  कर  देंगे  ।

 श्री
 त०  ब्र ०

 विशाल  क्या  में
 जान  सकता हूं  कि  परियोज

 जना  रिपोर्ट  अकुसार िन न्न्नन
 निगम  द्वारा  अस्थायी  रूप  से  स्वीकार  किया  ज  चुका  है  खान  का  वार्षिक

 उत्पादित
 कितना  होगा ?

 स्वर्ण  सिंह :  परियोजना  रिपोर्ट के  अनुसार  उत्पादन  देस  लाख  टन
 दोच

 सम्भाव्य  उत्पादन  क्षमता  २०  लाख  टन  होगी  ।

 श्री to
 ब०

 faze  राव  :  व्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  ततीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कोरबा

 कोयला  क्षेत्र
 के

 संबंध  में  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जा  चुके  हैं  अथवा  नहीं  ?

 स्वर्ण  सिह :
 soft  तक  लक्ष्यों  को  पूरी तरह  से  निर्धारित  नहीं  किया  गया  कयों कि

 परियोजना-रिपोर्ट  के  एक  भाग  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 त०  ब०  बिट्ठल  राव  क्या  ग्रोइन-कास्ट  खान क े।  बार ेमें  काम  तब  तक  शुर  नहीं
 जायेगा  जब  तक  कि  भूमिगत  खानों

 की  arf रिपोर्ट  नहीं  प्राप्त  होती ?

 मूल  wait में
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 कूँ सरदार  cay  सिंह  :  जी  नहीं  ।  ये  दोनों  आतें  परस्पर  संबंधित  नहीं  हैं  ।  झ्रोपन-कास्ट  श्वान

 का  कायें  मध्य  प्रदेश  वायु  बोर्डे  श्र  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  बीच  मूल्यों  के  तय  होने

 ax  frat करता  है  ।

 श्री  ao  ब०  पिघल  राव  :  जब  कोयले  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  तो  राज्य  सरकार

 इविग  के  बीच  कोई  मतभेद  क्यों  है  ?  क्या  कोरबा  कोयला  खानों  के  कोयले  की  लागत  गैर-सरकारी

 छत्र  के  कोयले  के  नियंत्रित  मूल्य  से  अधिक है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  माननीय  सदस्य  को  यह  पता  होना  चाहिये  कि  कुछ  किस्मों  के  बारे

 हमने  कुछ  उत्पादन-एककों  को  अवहार  देते  की  झूमती  zai  जब  हम  विद्या  बोड़े  जैसी

 संस्था  जिस  पर  राज्य  सरकर  का  नियंत्रण  व्यवहार  कर  रहे  तो  यह  उचित  है  कि  बातचीत

 क्वारा  कीमतें  तय  की  बजाये
 इसके

 कि  हम  उन्हें  मजबूर  करें  कि  ag  हमें  वह
 कीमत  जिसे

 ag  अधिक  समझते  हैं  ।

 श्री  Ao  Fo
 कुल  राव

 :  अभी  हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  सरकर  कौर  मंत्रालय  के  बीच

 बोत  के  पश्चात्‌  कीमत  तय  की  गयी  थी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  विद्युत  बोर्ड  को  जब  किस
 कीमत

 कोयला  दिया  जा  रहा  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  यह  की  बात  है  ।  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  अस्थायी  रूप  से  कीमतों

 को  तय  किग्रा  गया  था  किन्तु  ad  यह  थी  कि  दोनों  पक्षों  की  कौर  से  रखी  जाने  वाली  सामग्री  की

 गे  जाच  की  जायेगी  ।

 तेल  शोधक  का रखाने

 +-

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 श्री  जगन्नाथ  रात

 Loft  हेम  बुधा

 क्या
 इस्पात  खान

 शौर
 ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सच  है  कि  इस  समय  गोहाटी  )  भ्र ौर  बरौनी  में  जा
 तेल  शोधक  कारखानों  के  व्यापक  विस्तार  के  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  पौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 खान  शौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  अभी  श्रीमान  ।

 (a)  घरन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 थ्री  हेम  बरुआ  :  कया  नाहर काट या  तेल  क्षेत्रों  के  तेल  के  सब  निक्षेपों  जिन  पर  ये  दो  तेल
 सड़क  कारखाने  बनाम का  विचार  ग्रीम  रूप  में  अनुमान  लग  लिया  गया  यदि  तो  क्या
 बैन  दो  तेल  शोधक  कारखानों  की  तेल  शोधन  की  वर्तमान  क्षमता  उस  अंतिम  अनुमान  के  झाड़दार  पर
 रखी भई  है

 या  किसी  दूसरे  आघार  पर  ?

 ve
 fet  के०

 दे०  मालवीय  :  मोटे  तौर  हमें  जो  हेल  नाहक  रिटेल  क्षेत्रो  से  c

 q
 ate  बरौनी  के  दो  तेल  शोधक  कारखानों में  साफ  किया  जायेगा  ।  cal  cay  अ  थिक  fi ज ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उत्पादन  किए  चलते हैं  अन्तिम  ग्र नुमा नों  में  थोड़ा  सा  फर्क  पड़ता  रहता  सरकार  के  मन  में
 कहू

 तथ्य  है  कि  ves eNE Gy of Tethicay  से  निकलने  वाला  सब  तेल  दो  तेल  शोधक कारखानों  या  उस
 स्यान  पर  लेस

 साफ  करने  के  लिये  यदि  कौर  कोई  कारखाना  स्थापित  किया  तो  उनमें  साफ  किंया  जाना

 श्री हेम  बझा  :  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का
 उत्तर  नहीं  दिया  गया

 ।
 में  जानना  चाहता

 डूं
 कि

 कया  इन  दो
 कारखानों

 कौर  बरौनी  का  साफ  करने  की  वर्तमान  लक्ष्य  किसी
 अनुमान

 फ़र

 निश्चित  किया  गया  है  अबवा  यह  बेतरतीब  तरीके  से  निश्चित  किया  गया

 श्री  Fo  Jo  मालवीय  :  बेतरीक़े  से  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  इस  समग्र  हम  जितने  तेल

 अ्नमान  लगाते  हैं  वह  सब  साफ  किया  जायेगा  कौर  दोनों  कारखानों  के  वर्तमान  श्रीमान  के  झन सा

 यह  यहां  लगभग  */  लाख  टम  होगा  पौर  बरौनी  में  २०  लाख  टन  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  क्या  सरकार  तेल  शोधक  कारखानों  के  वास्तविक  निर्माण  से  पूर्व  बढ़ी

 हुई  क्षमता  के  बारे  में  निर्णय  करेगी
 ?

 felt  के०  दे०  मालवीय  :  बढ़ी  हुई  क्षमता  का  at  तक  विचार  नहीं  किया  गया  शर  केवल

 इस  तथ्य  को  लिया  गया  है  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  दो  तेल  शोधक  कारखानों  करे  विस्तार के

 लिये  प्रारम्भिक  ढंग  से  उपबन्ध कर  रहे  हैं  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना केਂ  अन्त  तक  तेन  के  शि

 उपभोग  के  बारे  में  उस  का  विचार  किया  लेपेगा  |

 श्री  मणि यं गाउन  :  क्या  दक्षिण में  एक  नथा  तेल  दोधक  कारखाना  प्रारम्भ  करने

 प्रस्ताव  यदि  तो  क्या  उसके  लिये  स्थान  का  फैसला कर  लिया  गया  है  या  नहीं
 ?

 शनी  सके  दे०  मालवीय :  नहीं ।  इस  समय  या  तो  ara  किये  wafer

 तेल पर  या  देशी  senha  तेल  के  ग्रा धार  पर  दक्षिण  में  rete  कारखाना  लगाने  का  कोई

 नद्दी है  क्योंकि  भ्र भी  हमें  वहां  कोई  नहीं  मिला ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जिन  दो  तेल  शोधक  कारखानों का  निर्माण  सहा

 उन  की  निर्माण  लागत का  क्या  अन्तिम  अनुमान है
 ?

 के०  दे०  सालवीय  में  नहीं  कह  सकता

 mora  महोदय  वह  योजनाश्रों  की  लागत  चाहते  हैं--दो  तेल  ares  arrearage

 ये
 संयंत्र  प्रौढ़

 मशीनरी  शादी की  लागत  चाहते

 ची  के०  दे०  Area ty  इन  दोनों  तेल  दोधक  कारखानों पर  लगभग  ४०.  करोड़
 दिये

 के
 पय  का  अनुमान है  ।

 ama  महोदय  दोनों  के  लिये  ?

 fait  के०  दे०  मालवीय :  दोनों के  लिय े।

 श्री  हेम  ae:  क्या  सरकार  का  ध्यान  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  सत
 स्थान

 के
 मामले

 में
 बिहार

 में
 दादा

 हुई  अशान्ति की  ste  दिलाया  गया  यदि  तो  कया

 अन्तिम
 स्थान  के  बारें  में  फैसला  कर  लिया  गया  है  कौर  स्थान के  अन्तिम

 चुनाव के  बारे
 में

 eee
 भारतीय

 प्रौर  रूसी
 विशेषज्ञों  में  कोई  मतभेद है

 a  अहद

 मूल  diet  में
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 fait  के ०  दे०  मालवीय :
 स्थान  का  अ्रन्तिम  रूप से  फसला कर कर  लिया  गया है

 |  प्रारम्भ

 मेंजो  स्वान  चु  गया  उस  में  कोई  afar  नी
 Val  बुनियादों  के  रे  में  जो  कदम

 wert  जायेंगे  उनके
 बारे  में

 इंजीनियरों  में  मतभेद  रूपी  ate  are  इंच  +यरों में में  मतभेद

 रश्  ट  ड  स्तंभ  जो  था  वह  राष्ट्रीयता के  झा धारा पर  नहीं  था  ।

 feat  नाथ  राव  :
 समाचार  पत्रों

 में  कहा  गया
 था  कि  पहले  चुना  गया  स्थान  भूकम्पीय

 ख  में  है  ।  क्या  स्थान को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 tei  के०  दे०  मालवीय  :  निस्संदेह यह  स्थान  भूकम्पीय खंड  में  परन्तु  अब  स्थान  बदलने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 fated  इला  पाल चौधरी :  क्या यह  सच  है
 कि  भारत में

 गैसोलीन  श्रमिक है
 कौर

 मिट्टी

 तेल  तथा  उच्च  गति  का  डीजल तेल  कम  यदि  तो  हम  किस देश  से  इस  कमी  को
 पूरा

 करी ंके  लिय ेये  चीज  मंगवाना  चाहते

 बहुत है  कौर  मिट्टी  के  तेल  gat  उच्च  गति +t  के०  दे०  मालवीय :  भारत  गेसोलीन

 बगल  तेल  की  कसी  है  ।  उपभोक्ताओं के  भला

 हमें  जहा
 कही ंसे  यह  अधिक  सस्ते  मिलेंगे

 हन  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 pet  राजेश्वर  पटेल  क्या  रूसी  इंजीनियरों  ने  सुझाव  दिया  हैकि  बरौनी  में  स्थान  का

 स्क  कुद
 हठ

 ८711  यदि  तो  उस  काम  पर  कितनी  लागत  कराएंगी ?

 खो  Be  दे०  मालवीय  वहां  स्तर  कुछ  फूट  उठाना
 तो  यदि

 तेल
 शोषक

 रूरल न  देश  के  किसी
 दूसरे  भाग  में

 भी  स्थापित  व्याली  कुछ
 सभा

 तक  स्तर
 ऊंचा  उठाना  ही

 फड़ा  ।  प्रद  द  केवल  यह  था  कि  यह  कितने  फूट  sor  इत  के  बारे में  कुद  मतभेद  था ।

 ख्ॉसिलन  सतत  यह  विचार  किया  गया है  कि  लगभग ३  ऊचा  उठया  जाएगा ।

 राजभवन  पटल  :  क्या  उस  काम  पर  कोई  अधिक  धर  खच  किया  यदि

 को  ब्या  उस  समय  उस  राशि  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  जब  हमने  तेल  शोषक  कारख़ाने

 की  नीयत  का  झमन  लगाया

 Pal Fo  दे०  सा लव ोय  att  कुड  अधिक  लागत  भी  होगी ।

 feat  avery  राव  :
 उसे  कौन  देगा  कौर  वह  राशि  कितनी  होगी

 ?

 fat  Fo  दे०  इस  समय  अ्रतुमान  की  वृद्धि  का  संकेत  देना  कठिन है

 fat  रघुनाथ  सिह  क्या  सरकार
 ने  इस  फालतू  माल  का  निर्वात  करने  के  लिये

 उपभोक्ता  बाजार  के  बारे  में  कोई  सर्वक्षण  किया  यदि  तो  वे  किन  देशों  को  भेजना

 wy हँ
 i

 Pett है  दे०  इस  प्रश्न  पर
 पहले  ही

 विचार  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  तेल

 ज़बानों
 के

 मालिक  विदेशी  समवाय  इसे
 कर  रहे  हैं  ।

 एएए
 अंग्रेजी  में
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 fat  हेम
 अमित

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने के  उत्पादन
 ढाचे पा

 अंतिम  कर  लिया  गया  2

 श्री  ho  दे०  मालवीय :  a  इस  विध्  में न्यून
 ठीक  तौर

 पर
 सब  बातों

 पर
 र

 किया  गया  जब  हमारे  पास  विस्तृत  प्रतिवेदन  are तो  कहीं  कुछ

 परिवर्तन  करने  होंगे  ।

 श्री  हेम  :  प्राकार  क्या  हे  मिट्टी  का  तेल  या  डीजल
 1

 ०  दे०  मालवीय श्र  ag  मिट्टी  के  तेल  तथा  डीजल  तेल  की  श्रंघिकतम
 माचा

 करने  पर  आधारित है  ।

 ee  ere  ee  ges  we  oe

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 लाइम  wha  श्रघिप्रहण

 1*५३३.  श्री  विद्याचरण  वक्ल च्च्  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  Vv

 १९६० के  तारांकित  wet  संख्या  ७१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने  की  छत्र  al

 कि

 भिलाई में  भूमि  wots
 कारण  विस्थापित  हु  7  कितने  व्यक्तियों  को  frat? इुप्पाप्त

 कारखाने  में  नौकरी  दी  गई  है  ;  शौर

 ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  कया है  जिन्हें  tlaeratfas ay & क्षेत्र  के  eer

 दुकान  दी  गई  हैं
 ?

 खान  भ्रम  इंधन  मंत्री  cay
 ate

 लब

 २००  विस्थापित  लोगों को  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  ated  दीਂ  गई  उन में  लगाव  Pha |

 स्थायी  पदों  पर  लगाये  गये  १६  लोगों को  इस्पात  टाउनशिप  क्षेत्र  के  अन्दर  कावेरी

 गई  हैं  a  एक  व्यक्ति  को  सब्जियां  बोने के  लिये  भूमि दी  गई  है

 दिल्‍ली  में  एक  तौर  farataareaa

 Oe  hl
 प्रकाश  बोर  दोहित्री :

 ह श्री  श्रीधर  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग ने  दिल्ल  में  ए एक  पर  विश्वविघालय  स्थापित

 करने का  सुझाव  दिया है  ;

 यदि  तो
 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध में  कोई  Reta  करने  वाली  है  ;  शर

 इस  योजन  पर  सरकार  का  खर्चे

 सुचना  शौर  प्रसरण  मंत्री
 :  से  {q)  सरकार  को  हाथ  टी

 उस  प्रस्ताव  की  एक
 प्रति  सिली है

 जिसको
 विश्व  विद्यालय  अनुदान  प्रयोग

 cn  e

 ia  अंग्रेजी  में
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 को  बैठक  में  पास  किया था  ।  इस  अस्बाब मैं  यह  सुझाव  दिया गया  है  कि  नई
 दिल्‍ली

 में  छुक  पृथक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने की  योजना  बनाना  अत्यन्त  वांछनीय  वह

 विचारा धीन  है  ।

 भारतीय  टेनिस  टोम  द्वारा  गुलिस्तान  का  नैरा

 JS  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 Pears

 १  श्रीमती रेण  चक्रबर्ती

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  जूनियर  टेनिस  टौम  हाथ में  इंगलिस्तान  भेजी  गई  थी

 उस  टीम में  कितने  खिलाड़ी  कौर  गर खिलाड़ी  थे  ;  कौर

 टीम के  दौरे पर  कुल  कितना  व्यय

 बसु चन  शौर  प्रसारण  मंत्री  जाँ  att

 are  खिलाड़ी  ate  एक  प्रबन्धक |

 {7)  लगभग  ३७  हजार  रुपये ।

 अनस  चित  जातियां  wake  म्रनुसुचित  आदिस  जातियां

 TF  श्री  बाठ  चे  मामले  FAT  गह-कार्य  मंत्री  &  PEKo  के  श्रतारांकिल

 संख्या  २५१८ के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  संविधान के  भ्रनुच्छेद  ३३५  के  अन्तर्गत  श्रनसुचित
 जातियों

 शौर

 भग्सूचित  ख़ादिम  जातियों  के  सदस्यों  के  काय  आरम्भ  किये  जाने  से

 क्षेत्र  की  दूसरी  दौर  तीसरी  श्रेणियों  की  सेवाश्रों में में
 उपलब्ध  स्थानों

 के  बारे

 सवालों में  कुछ  प्रतिशत पद  afta  किये गये  हैं  ;  ate

 सांविधानिक  उपबन्ध  के  समा ज्ञापक  होने  के  बावजूद  भी  सेवायों  में  इन  रक्षित  स्थानों

 प  भ्रनुसूचित  जातियों
 व  झ्रनुसुचित  श्रादिम  जातियों के  व्यक्तियो ंके  नियुक्त  किये  जाने के

 बारे  में  ७  क्यों  नहीं  रखे  जाते  ?

 PUR  मंत्रालय  में  राज्य-संघ  :  अनुसूचित  जातियों  atk

 भनुसुचिंत  आदिम  जातियों  के  लिये  पदों  या  नियुक्तियों  के  रखने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा

 जारी  किये  गये
 आदेश

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपकरणों  में  लागू  नहीं  होते
 ।

 उपरोक्त  उत्तर  की
 दृष्टि  से

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  हो  जिन
 पदों  पर

 ये
 प्रा देवा

 लागू  हते  हैं  उन  के  बारे  में  आंकड़े
 रखे

 जाते

 पूल  प्रंग्रेजी  में
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 मार-डिब्बों  का  आवंटन

 ५४३  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 त्रिपुरा  को  कोयला  ले  जाने के  लिये  माल-डिब्बों  का  अ्रावंटन  किर  आधार
 पर

 किया

 नाता  श्र

 क्या  सरकार  के  पास  ata  कार्य-व्यवस्था  है  जो  इस  बात  की  झोर  विशेष  ध्यान

 देती  है  कि  त्रिपुरा  को  कोयला  ले  जाने के  लिये  भ्रांत  टीम  माल-डिब्बों  का  पूर्ण  तथा  समय  पर

 उपयोग  हो  ?

 खान  है 12 श  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  जैसा  कि  अन्यत्र

 fags भी  उपभोक्ताओं  के  मामले  उपभोक्ताओं  की  कौर  से
 कोयला  खानों  द्वारा

 रेलवे  आवंटन  दफ्तर  से  की  गई  मांग  के  grave  पर  अ्रावंटित  किये  जाते  हैं  ।

 एक  बार  झ्रावंटन  हो  जाने  के  पहचान  सामान्यता  यह  झा  की  जाती  है  कि

 उठाया  जाएगा |  जहां  उपभोक्ता  कोयला  नियंत्रण  को  ag  सूचना  देते  हैं  कि  किसी  कारण  से

 माल  भेजा  नहीं  कोयला  नियंत्रण  ह  mace  करता है  कौर  प्राथमिकता  के  wy

 माल  भिजवाने  का  प्रयत्न  करता है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  धन  विनियोजन

 1५४४.  थी  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  wa  है  कि  जीवत  बीमा  निगम  के  धन  को  राज्य  वित्त  नि  ci  और

 औद्योगिक  वित्त  निगम  में  लगाने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  विनियोजन  से  सम्बन्धित  मुख्य  बातें  नया  हैं id

 उपमंत्री  :  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 माल-डिब्बे

 1१४४५.  श्री  लाचार  :  कया  खान  श्र
 मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगें

 कया  सरकार  को  विदित  है  कि  उत्तर  प्रदेश  ak  पंजाब  के  dz  बनाने  के  उद्योग

 कोयला ढोने  वाले  माल-डिब्बों  के  समय  पर  अपने  गंतव्य  स्थान  पर  न  पहुंचने  के  कारण

 बहुत  क्षति  हो  रही  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  कोयला  भेजने  के  लिये तो  Roo  माल-डिब्बे

 प्रतिदिन  दिये  जा  रहे  हैं  सनौर  हमारे  ्  देश  के  ही  ईंट  बनाने  के  उद्योग  को  कोयला  भेजने

 के  लिये  माल-डिब्बे  नहीं  दिये
 जा  रहे  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  इस  स्थिति  को
 सुधारने

 के  लिये
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 fe खान  शार  संयत  मंत्री  स्वर्ण  सरकार
 को

 पता

 पजाब  उत्तर  प्रदेश  में  घंटों  के  भट्ठों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  नहीं  भेजा
 गया

 पाकिस्तान  को  कोयले  का  निर्यात  उस  देश  के  साथ  किये  गये  द्विपक्षीय  व्यापार

 करार  के  अन्तर्गत है  ।  निर्यात  के  लियें  मानी  गई  मात्रा  निर्धारित  करते  समय  हमारी

 अपनी  शझ्रान्तरिक  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  इस  करार  के  seats  प्रतिदिन

 2EE  माल-डिब्बे  जुलाई  नवम्बर  के  बीच  पाकिस्तान  जाते रहे  हैं प्र ौर  वर्ष  की  अवशिष्ट

 अवधि  में  प्रतिदिन  १५३  माल-डिब्बों  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इस  निर्यात  के  कारण

 ईंटों  के  भट्ठों  को  मिलने  वाले  संभरण  पर  बड़ी  सीमा  में  बरा  प्रभाव  पड़ा  है  |

 उच्च  प्राथमिकताओं वाले  उपभोक्ताओं  श्रावद्यकताशं को  पुरा  क
 के

 ्  परिवहन  की  उपलब्धि  के  अनुसार  माल  भेजने  का  हर  संभव  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।

 कोयला  sa  के  लिये  माल-डिब्बे

 LER  श्री  धझरबिन्द  घोषाल  :  बया  खान  शर  पवन  मंत्री  महू  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 ae  को  दिये  गये क्या  सितम्बर  कौर  झ्रक्तुबर  १९६०  के  महीनों  में  कोयला

 माल-डिब्बों  के  पूरे  कोटे  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ;  ौर

 यद  तो  कितनी  कमी  रही  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  ate  सितम्बर

 तथा
 अक्तूबर

 PE Go  में  कोयले  के  परिवहन  की  उपलब्धि  F  मुकाबले  में  माल-डिब्बों  के

 औसतन 3 दैनिक  आवंटन  को  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जाता  है  ।

 Tice  नीचत्व  सर्ग  ३०]  |
 यद्यपि  गर्दन  पेशा कदा से  कुछ  कम  जितने  डब्बे

 वास्तव  में  ढोने  के  लिये  दिये  गये  थे  उनका  पूर्ण  उपयोग  उठाया गया  था

 पेट्रोलियम  उत्पाद

 Fave.  सी  साधन  गीत  खान  शार  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृप

 करेंगे कि

 क्या  तेल  समवायों  ने  रूस  से  सरकार  द्वारा  मंगवाये  गये  पैट्रोलियम  उत्पादों
 के  मूल्यों  की  तुलना  में  कम  मूल्य॑  करने  की  नीति  है  ;

 यदि
 तो

 किस  मात्रा  में  कमी  की  है

 इन  में  से  कौन  से  मूल्य  की  इस  कटौती  से  होने  वाले  घाटे  को  उन  को

 मिलने  वाले
 ew  संकरण  से  पूरा कर  रहे  हैं  ;  ae  किस  सीमा तक

 इन  में  से  प्रत्येक  समवाय  को  प्रतिवर्ष  कितना  शुल्क  संरक्षण  दिया  जाता  है

 कया  इन  समवायों  को  अपना  शुल्क  संरक्षण  छोड़  देने
 के  लिये  कहा  गया  है

 यदि  तो  प्रत्येक
 से  क्या  उत्तर  प्राप्त  gar  है  ?

 सिएएएएएएएएएएएएएएल्‍आ अ

 मूल  wait  में
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 tam  घौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  यह  कहना  संभव
 नहीं  है  कि  तेल

 समवायों  ने  इस  प्रकार  रूस  से  मंगवाये  गये  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  तुलना  में  मूल्य  कम  करने  को

 कोई  नीति  अपनाई  है  ।  तथापि  ऐसे  कुछ  उदाहरण  ह  कि  समवायों  ने  रूस  से  मंगवाये  गये

 तेल  की  दरों  से  कम  दरों  पर  तेल  बेचने  की  पेशा कदा  की  थी  ।

 ग्राहकों  को  पेश  किये  gat  में  were  था  ।  हालांकि  यह  ठीक  से  नहीं

 कहा  जा  स्तर  कि  किस  उपभोक्ता से  क्या  भाव  कहे गये  कुछ  लोगों  को  पद्  की  गई

 दरें  रूस  से  मंगवाय  गये  तेल  की  लागत  से  कम  बताई  गई  थी  ।

 x
 बर्मा  दल  ने  उसको  मिलने  वाली  प्रफुल्ल  रियायत  १-७-५  से  छोड़  दी  थी  ।

 एस०  कार  ने  भी  PX-F8-Go  से  रियायत  छोड़ने  को  कह  दिया  at  aio

 कार  झाई०  एल०  ने  अभी  यह  प्रफुल्ल  रक्षण  नहीं  छोड़ा  |  यह  कहना  संभव  नहीं  ह  कि  समवायों

 ने  किस  सीमा  तक  प्रफुल्ल  रक्षण  के  कारण  होने  वाली  बचत  से  मलय  कम  करने  के  घाटे  को

 पुरा  किया  है  ।

 तेल  दोधक
 कारखाना  करार  के  अनुसार  प्रतिवर्ष

 प्रफुल्ल  रक्षण  इस  प्रकार
 प्

 जाता  ट

 एस०  वी०  कार  सी०  १४,३६०,५००  रुपये

 सी०  ध् ०  कार  आई  एल०  ६,३  ४७,५९८  रुपये

 ः
 (  ्  )  हां  ।

 इस  arta  के  परिणाम  एस०  वी
 ०  कार  सी०  ने  R4—-% F—-Go  से

 प्र  हक

 रक्षण  पहले  ही  छोड़  दिया  है  ।  सा०  को  कार  ग्राम  एल०  ने  कहा  है  कि  वह  तुरन्त  प्रभाकर

 रक्षण  छोड़ने  की  स्थिति  में  नहीं  है  परन्तु  इसे  लगातार  ध्यान  में  रखेगी  शर  समय  समय  पर

 हस  स्थिति  पर  पुरविक़ार  करेगी  ।

 नागा जन सागर  परियोजना

 1५
 SEA  मो ०  वेदकुमारी  :

 थी उस्मान  चली  खां  :

 क्या  सान  प्योर  इंगन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  यह  सच
 है

 कि  इस्पात  की  कमी  के  कारण  नागार्जुनसागर  परियोजना  के

 Fanta  कार्य  में  विलम्ब  हो  गया है  ;  ake

 समय  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  इस्पात  दिया  जाय  इस  के  लिये  श्रबन  तक  क्या  कार्रवाई

 की गई  है
 ?

 खान  शोर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  प्रशन का  उत्तर  सिचाई  कौर  विद्युत
 मंत्री  बाद  की  किसी  तारीख  को  देंगे  ।

 हिन्दू  घार्मिक  धर्म स्व  art  का  प्रतिवेदन

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  at  ato  पी०  राम स्वामी  की  ae  में  स्थापित  हिन्दू  mitre
 धर्मे स्व  aaa

 ने  अपना
 प्रतिवेदन  पेशा  कर  दिया  है  ;

 alist  में



 २४  reqo

 यादि  तो  प्रतिवेदन  के  कब  तक  |  होनें  को  ara  है  ;  कौर

 उहा
 आयोग  कि  किन  wea  में  ay  या ?

 मंत्री  wo  नूर  :  नहीं

 सरकार आयोग  PER  के  उत्तरा  में  सपना  ९  को  डरपना  प्रतिवेदन  ऐसी  आदा

 हैं  ।

 Tr
 आयोग  केरल  Dye  मै ि  |  |  र  राज्यों  ba  जा  चुका  हे  कौर  गुजरात  राज्य  का

 दौरा  कर
 रहा

 है  ।

 माल  समिति

 1५४०.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :
 गया

 खान  ale  इंधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रज्जु  पथों  और  पाइपलाइनों  के  द्वारा  इस्पात  कारखानों  के  लिये

 कचना  माल  भेजन  का  प्रयोग  करने के  लिये  कच्चा  माल  समिति  की  राय  स्वीकार कर  ली  है  ;

 जौर

 क्या  लागत  का  A]  लगा  लिया  गया है  ?

 खान  शर  इंधन  मंत्री  cam  शौर  नहीं  ।

 यह  भावी  योजनाओं  में  विचारार्थे--केवल  एक  सुझाव  था  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  में

 इस्पात  उद्योग  के  लिये  कच्चा  माल  रेलवे  द्वारा  ढोया  जायेगा  | दी

 श्रसेनिकीं  के  लिये  राइफलों  शौर  बन्दूकों  का  निर्माण

 1५५१. att  कर्मी  सिंहजी
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  भ्र्सनिकों

 के  लिये बड़े  पैमाने पर  बन्दूकों  ate  शिकार की  राइफलों  a  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकारी

 को दात्त्रास्त्  कारखानों  के  विचाराधीन  है  कौर  भारतीय  कारतूसों  के  मूल्य  गिरने  क्यां

 संभावना है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  शस्त्रास्त्र  कारखानों  च्च् रत  १२  बोर  डी०  बी०  बी०

 uae  ate  गन  शर * ३१४ਂ  राइफलों  का  निर्माण  बड़े  पैमाने  पर  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिया है

 कारतूसों  की  कीमतें  री  धीरे  कम  की  जा  रही  कारतूसों की  कीमतें

 १-११-६०  से  कम  कर  दी  गई  हैं  र  १०० के  लिये  OX  रुपये से  घटा  कर  vy  रुपये  कर

 दी  गई  १२  बोर  की  कीमतें  भी  कम  की  जा  रही

 इस्पात  कारखानों  को  कच्चे  साल  का  संभरण

 श्री
 चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 :  कया  खान  शर  ्  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (7)  क्या  मंत्रालय  ने  car  में  सरकारी  शौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  सभा  इस्पात

 कारखानों  को  कच्चे  झाल  के  संभव  |  की  देखभाल  करने  के  लिये
 कोई  समिति  नियुक्त  की  हैं  ;

 कौर

 वि व ल्‍ अ अ अ अ विनत ि ब

 सूस  await  में
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 यदि  तो  इस  समिति  के  fade  पद  क्या  हैं
 ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  हां
 ।

 समिति  स्थापित  करने  के  संकल्प  की  प्रति  सभा  पटल
 पर  रखी

 जाती  ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ३१]

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  लखा  का  लखा  परीक्षण

 43.0  श्री  प्र०  द. क  बुरा  :  क्या  खान  शरीर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 करने कि

 क्या  कौर  बोकारो  में  मैसेज  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटिड  के

 लेखा  का  लेखा परीक्षण करने  के  लिये  लेखापरीक्षकों  की  केवल  एक  फर्मे  नियुक्त
 की

 गई  है

 कया  नेशनल  are  रिफाइनरी  के  लेखा  का  लेखा  परीक्षण  करने  के  लिये  लेखा

 परीक्षकों  की  एक  ही  फर्म  नियत  की  गई  है

 क्या  सरकार  यह  बतायेगी  कि  इन  के  लिये  केवल  एक  ही  फर्म  कयों  नियुक्त  की  गई

 है  ;

 क्या  सरकार का  विचार  शीघ्रतापूर्वक कार्य  चलाने के  लिये  अधिक  लेखापरीक्षक

 नियुक्त करने  का  है  ;  ौर

 इस  समय  काम  करने  वाले  लेखापरीक्षकों  की  फीस  क्या  है
 ?

 खान  और  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :

 नहीं

 ।

 हिन्दुस्तान  स्टील कम्पनी के  लिये  PEK o-|2  के  लिये  लेखापरीक्षकों  की  दो  फर्में  नियुक्त कीਂ  गई  हैं  ।
 विभिन्न  इस्पात

 परियोजनाओं के  लिये  पृथक  लेखापरीक्षक  नहीं  हैं  ।

 हां  ।  भारतीय  तेल  दोधक  कम्पनी  के  लिये  १६५९-६०  के  लिये  लेखापरीक्नकों

 की  केवल  एक  फर्म  नियत  की  गई  थी  ।  १९६०-६१  के  लिये  at  लेखापरीक्षक  fara  किये

 गये हैं  ।

 काम  इतना  शरीक नहीं  था  कि  १९५९-६०  में  इंडियन  रिफाइनरी के  लिये  लेखा

 शिक्षकों  की  एक  से  अधिक  फ  fag  की  तता  |

 जी  नहीं  ।

 स्टील  कम्पनी--लेखापरीक्षकों की  दोनों  wat (2)  PR go-82 F fas fi के  लिये  हि

 के  लिये

 (२  )  इडियन  रिफाइनरी  PEXE-Fo  के  लिये  ६०००  रुपये  |
 eee

 अंग्रेजी  में



 a  wea
 १४१६  पया ने  २९  १९६६०

 गोला  बारूद  की  खरीद

 la
 eft  राम  कृष्ण  गुप्त

 :

 श्री  विद्या  चरण  पुष्ट
 :

 प्रतिरक्षा  मंत्री २४  PEKo  के  तारांकित  संख्या  ७४०  के  उत्तर  के  संबंध  में

 मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 FAT  PERR  में  एक  यूरोपीय  फर्म  से  गोला  बारूद  श्रादि  की  खरीद  की  जांच  करने  के

 लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  तैयार  कर  लिया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है

 इस  के  मुख्य  निष्कर्ष कया  हैं  ;  शौर

 उस  पर  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण
 :

 नहीं
 ।

 समिति  का
 प्रतिवेदन

 तैयार  करने

 का  काम  पूर्ण  होने  वाला  है
 ।

 से  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  |

 दक्षिण  .  के  लिये  इस्पात  कारखाना

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :

 |  atl TTA  कृष्ण  गुप्त
 :

 श्री  वॉरियर :

 श्री  वासुदेवन नायर  :

 श्री
 सारिका  :

 कया  खान  wie  इंधन  मंत्री  १७  १९६०  के  तारांकित  संख्या  ४४५  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 खान  श्र  ईंधन  मंत्रालय  तथा  मद्रास  राज्य  के  अफसरों की
 समिति

 ने
 दक्षिण

 में  एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित  किये  जाने
 की

 संभावना  के  बारे  में  जांच  करने  कौर  रिपोर्ट  देने

 के  विषय  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  की  है  ;

 समिति  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  देगी
 ?

 खान  ate  ई  गत  मंत्री  स्वरण
 :  कौर  समिति  तभी

 बेदन  दे  सकती  है  जब  इसके  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  विस्तृत  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  पूरा  हो

 जाये  कच्चे  माल  लोह  भ्रामक  तथा  चुने  का  पत्थर  की  प्रतिनिधि  मात्राओं  के

 साथ  बड़े  पैमाने  पर  वाणिज्यिक  प्रयोग किये  जायें  ।  १९६१  के  मध्य  तक  प्रयोग किये  जाने  के  लिये

 लिग्नाइट  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध होने  की  है

 fra  ast  में



 है  ७: ८  १८८२  )

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  पहचान

 थमी  भक्त  aaa :

 ५५६.  |
 श्री  दी०

 राम  कृष्ण  गुप्त  :

 बया
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  १७  १९६६०  के  तारांकित
 संख्या  ४७३  के  उत्तर  के  संबंघ  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पेंशन में  ग्र स्थायी  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  के  बारे  में  कौर  क्या  प्रगति

 हुई  है  ;  ak

 इस  मामले में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  ae  विवरण
 सभा  पटल

 पर  रखा
 जाता

 हे
 ।

 विवरण

 सशस्त्र  सेनाओं
 के  पेंशन  प्राप्त  लोगों  के  लिये  पेंशन  में  अस्थायी  वृद्धि  की  बढ़ी  हुई  दरें

 कर
 दी

 गई  हैं
 ।

 इस  निर्णय  से  लगभग  ३  1/,  लाख  पेंशन  प्राप्त  लोगों  को  लाभ  यह  सशस्त्र

 सेनाश्रों के  उन  पेंशन  प्राप्त
 लोगों

 पर  लागू  नहीं  होता  जिन्हें  PeKE  में  लागू
 की

 गई  नवीन  पेंशन

 संहिता  की  पेंशन  दरें  मिलती  क्योंकि  इन  पेंशन  दरों  के  साथ  कोई  अस्थायी  वृद्धि  नहीं  दी  जा
 सकती

 इसमें
 भूतपू्व॑राज्यों  की  सेनाग्रों

 के  पेंशन  प्राप्त  लोग  भी  नहीं  जिन्हें  संबद्ध  राज्य  सरकारों /

 प्रयासों हारा  राज्यों  में  असैनिक  पेंशन  प्राप्त  लोगों  के  लिये  समय  समय  पर  निर्धारित  दरों  के  ग्रनुसार

 mera वृद्धि  मिलती  है  ।

 अब  भ्रनुमोदित  की  गयी  पेंशन  की  अस्थायी  बृद्धि की  बढ़ी  हुई  दरें  इस  प्रकार  बनाई  गई  हैं  कि

 मूल  पेंशन  तथा  नवीन  अस्थायी  वृद्धि  समवर्ती  नवीन  पेंशन  संहिता  की  पेंशन  दरों  से  alas
 न  हो  ।

 इस  बात  कौर  सीमित  करने  वाले  इस  तथ्य  के  इन्दर  रहते  हुये  कि  एक  ही  दर्जे  के  पेंशन  एक  ही
 प्रकार

 की  तथा  एक  ही  दर  से  मूल  पेंशन  लेने  वालों  को  अस्थायी  वृद्धि  एक  ही  दर  से  मिलनी

 केन्द्रीय  सरकार  के  सैनिक  पेंशन  प्राप्त  लोगों  मिलने  वाली  पेंशन  की  वृद्धि  की
 निकतम

 दरें  सशस्त्र  सितारों  के  पेंशन  प्राप्त लोगों  पर  सामान्यतया लागू  की  गई  हैं

 इस
 निर्णय

 के  १००  रुपया  मासिक  तक  पेंशन  लेने  वाले  योग्य  पेंशन  प्राप्त  लोगों

 को
 पेंशन

 की
 अस्थायी

 वृद्धि  की  बढ़ी  हुई  दरें  जो  सामान्यतया  ७  रुपये  प्रति  मास  से  १२.  ५०

 रुपये  प्रतिमास  के  बीच  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्र सैनिक  पेंशन  प्राप्त  लोगों  को  दो  निश्चित
 mem  वृद्धि  की

 दरें  १०  रुपये  प्रति  मास  कौर  gQ  ५०  रुपये  प्रति  मास  मिलती  मूल

 पेंशन  की  किस्म  कौर  अरन्य  बातों  के  लिहाज  उपरोक्त  परिधि  के  अन्दर  भ्र स्थायी  वृद्ध

 की  वास्तव  में  बढ़ी  हुई  मासिक  दरें  ये  ७  ७  .  Yo  ८  ८  .  ५०  €  ५०

 १०  १०  ५०  ११  ११  ५०  १२  रुपये  शरर  १२  .  ५०  रुपये
 |

 meat  वृद्धि  की  बढ़ी  हुई  दरें  ate  १९५८  से  लागू  होंगी  ate  पिर  छली  मासिक  दरों

 ४
 ५

 रुपये  और
 ६

 रुपये  के  स्थान  पर  चाहे  पिछली  दरें  मूल  पेंशन  में  अलग  से  जोड़ी

 गई  थीं  या
 पेंशन

 की  समेकित  दरों  में  शामिल  की  गई
 थीं

 ।

 मूल  में
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 रेपले  की  कसी

 [  श्री  विद्या  चरण  कथित

 |
 श्री  प्रति  द्र  सिह

 डा  रास  सुलग  सिंह

 श्री  रणजीत  सिह  सरहदी

 प  ५७  श्री  लाचार

 श्री  रास  कृष्ण  गीत

 श्री  रघुनाथ  सिंह

 श्रीमती

 श्री  विसल  घोष

 क्या  खान  शौर  इंधन मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  मंत्री  ने  हाल  में  लान  aie  ईंधन  मंत्री  तथा  संबद्ध

 मंत्रालयों के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  कोयले  की  कमी  को  हल  करने के  बारे  में  परामर्श किया  था  ;

 ate

 ऊंचे  पैमाने की  इस  वार्ता  से  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ग  :  हां

 महत्वपूर्ण  निष्कर्षों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता है

 विवरण

 (2)  कोयला  नियंत्रक  ,  दिन  प्रति दिन  कोयले  के
 लिये  माल  डिब्बे  प्रभावित  करने  के  बजाये

 समय  पर  दस  दिन  की  भ्र वधि  के  लिये  आवंटन  करेगा  ।  ऐसा  इसलिये  किया  जायेगा  कि  माल  ढोने

 के
 काम

 के  करने  में  रेलवे  को  कुछ  कमी  बेशी  करने  की  सुविधा हो  ।  अप्रत्याशित  झ्राकस्मिक
 स्थिति

 को  संभालने के  लिये  १०  दिन  की  अवधि  के  बीच की  यदि  कोयला  नियंत्रक  को  कोई  विशेष  झ्रावंटन

 करने  की  झ्रावश्यकता  तो  रेलवे  उसको  पूरा  करेगी  ।

 (२)  कोयला  का  ढोना  सप्ताह  के  सातों  दिन  होना  चाहिये  ।

 (३)  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  कोयला  धोने  के  कारखानों  की  प्रगति  बढ़ाई  जानी  चाहिये
 |

 (४)  रेलवे  को  दिये  गये  कोयले  की  किस्म  को  बढ़ाने की  afte  कोकिंग से  अ्रतिरिक्त

 कोयले  को  धोने  के  कारखाने  स्थापित  करके  घटिया  किस्म  के  कोयले  को  बढ़िया  बनाना  श्रावक

 था  ।  इसके  लिये  ने  जाने  वाले  न्य  उपायों  का  उच्च  प्राथमिकता से  परीक्षण  किया  जायेगा

 (५)  इस
 खान

 प्रौढ़
 इंधन  मंत्रालय  इसके  लिये  कार्रवाई  करेगा

 कि
 उचित

 किस्म  कौर  झा कार  का  कोयला  रेलवे  के  इंजनों  की  जरूरत  के  लिये  दिया  जाये  ।

 (६)  देश  के  विभिन्न  स्थानों  तथा  बड़ी  कोयला  खानों  के  ढुलाई  स्थान  पर  कोयला  जमा

 करने  के  स्थान  खोलने  की  श्रावव्यकता  स्वीकार  की  गई  |  खान  प्रौढ़  ईधन  मंत्रालय राज्य

 सरकारों
 ae

 कोयला  उद्योग  के  साथ  इस  मामले  को  जोर
 से

 उठायेगी
 ।

 ra  अग्रेजी  में
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 (७)  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  लोह  अयस्क  भेजने  का  बार सुभ्रा  लोह  अयस्क  खानों  से

 तथा  शीघ्र  प्रबन्ध  किया  जाना  जैसा  कि  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  को  लोह  अयस्क  भेजने

 की  मूल  योजना  में  विचार  किया  गया  था  |

 (८)  खान  और  ईंधन  मंत्रालय  शी  घनता  पूर्वक  माल  उतारने  तथा  अन्दर  भरे  डिब्बों

 को  वापिस  करने  के  लिये  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों में  पर्याप्त  व्यवस्था  करने  का  काम  करेगा |

 (&)  रेलवे  दीघा  ही  आरम्भ  होने  वाली  नई  मन  भारतीयों  के  लिये  कोयला  जमा  करने
 की

 आवश्यकताओं समेत  इस्पात  संयंत्रों  की  पूरी  प्रा वश्य कता  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  डिब्बों  की

 व्यवस्था  करेगी  ।

 (१०)  १९६०  से  आरम्भ  होने  वाले  व्यस्त  मौसम  रेलवे  यह  प्रयत्न करेगी  कि

 पश्चिम  बंगाल  बिहार  के  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  ढोने  के  लिये  प्रतिदिन  Xooo  माल  डिब्बों  का

 उपलब्धि  कायम  यदि  उपरोक्त  निणंय  पूरी  तरह  कार्यान्वित  हुये  |

 पेट्रोलियम  उत्पाद

 Pays.  श्री  कालिका  सिह  क्या  खान  कौर  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 शीराज़  कल  देश  में  कल  जितने  पेट्रोलियम उत्पादों  का  उपयोग  होता है  उस  में  कितने

 श्रीमती  देशी  पेट्रोलियम  उत्पाद  होत  हैं  पौर  gays  में  यह  प्रतिशतता क्या  थी

 वर्तमान तेल  शोधक  कारखानों  द्वारा  पूर्ण  उत्पादन  प्रारम्भ  किये  जाने के  बाद

 देशी  पं  ट्रेलिया  उत्पादों  की  प्रतिशतता  कितनी  बढ़  जाएगी  ;  कौर

 जो  नये
 तेल  क्षेत्र  मालूम  किये  गये  हैं  उन  सब  से  पैदा  होने  वाले  पेट्रोलियम  उत्पादों

 से  देश  की
 कुल  कितनी  मांग  के  कितने  प्रतिशत  भाग  के  gt  हो  जाने  की  ara

 है
 9 १

 बान  ौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  लगभग  \o4  प्रतिशत

 जब कि  वर्ष  १९४१  में  यह  लगभग  ७  प्रतिशत  थी  ।

 eq  उत्पन्न  नहीं  sat  देश  में  वर्त  मान  गे  र-सरकारी  क्षेत्र के  शोधक  कारखानों

 में  पूरा  उत्पादन  हो  रहा है  ।

 जब  नूनमती ak  बैरौनी  के  तेल  शोधक  कारखानों में  पूरा  उत्पादन होने
 तो  पेट्रोलियम  उत्पादों की  भारत  की  श्रावर्यकता  का  ८२ प्रतिशत भाग  देशी  उत्पादन  से  पुरा

 हो  जायेगा  |

 क्राल  का  उपभोग

 TARE
 S  श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 atta  रेग  चक्रवर्ती

 क्या
 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कोयला  नियंत्रक  ने  यह  निदेश  किया  है  कि  छोटे  पैमाने  के  बच्चो 1८

 «णाणणलशलााययएणएणएएए० ल् उपभोक्ताओं  को  उन  की  उपभोग  sere  का  केवल  eX  प्रतिशत
 मिलना  चाहिये  ;  site

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  निदेश  के  क्या  कारण

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  नहीं  |

 set  उत्पन्न  नहीं  होता

 सेना  के  लिये  क्षेप्यास्त्र

 बनी  श्री ब०
 चं०  मामले

 :

 श्री  कोरटकर  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय सेना  शीघ्र  ही  क्षेप्यास्त्र प्राप्त  करने  वाली  है  ;

 यदि  तो  उनका  व्यौरा  प्र  उनकी  लागत  क्या  है  तथा  वे  किन  शर्तों पर  प्राप्त

 किये  ait  किन  देशों से

 (=x)
 सेना  को  क्षेप्यास्त्र से  लैस  करने  के प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :

 ध  )

 बारे में  कोई  फैसला  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 प्रामाणिक  sore
 5६1०1.  मानचित्रावली

 FFARR,  श्री  तंगामणि  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  श्योर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २४

 PEKo  के  ता  रां  कत  संख्या  Wok  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 प्रामाणिक  राष्ट्रीय  मानचित्रावली  नेशनल  ahi  में  कब

 तेयार  हो  जाएगी ;

 इनका  परिचालन  कब  किया  जायेगा  ;  -  कौर

 क्या  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  मानचित्रावलियां तैयार  की  जाएंगी  ?

 वैज्ञानिक  भ्रनुसंघान  और  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  Ato  :

 राष्ट्रीय मानचित्रावली के  अंग्रेजी  संस्करण  के  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  के  अन्त  तक

 पूरे  होने  की  संभावना है  ।

 क्योंकि  पूरी  मानचित्रावली  के  प्रकाशन  में  काफ़ी  समय  aa

 अलग  जैसे  जैसे  छपेंगे  पुस्तक  के  खण्डों  के  रूप  में  यह  अलग  war  प्रकाशित

 कर  दिये  जायेंगे

 इस  समय  सरक  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है

 मूल  sist  में
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 )

 अ्रायप क  कारखानों  में  खंड  कार्य  ara

 (  श्री  स०  मो०  बनों  :

 श्री  तंगामणि  :

 1५६२.  श्री  एंटनी  पिल्ले  :

 श्री  शप्ररविद  घोषाल  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  भर  में  श  कारखानों  के  लगभग  ३०,०००

 खंड  कर्मचारियों की  खंड  aa  प्राय  पर  ५०  प्रतिशत  लाभ  की  पाबंदी लगा  दी  है  ;

 क्या  इस  पाबंदी  के  परिणाम  स्वरूप  कम  चोरियों  को  नवम्बर  Reo Fo WTA में  २०  रुपये  से

 से  ७०  रूपये  तक  वित्तीय हानि  हुई  है  ;

 क्या  यह  कटौती  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  के  उपबंधों के  प्रतिकूल  है  |

 क्या  इस  कटौती  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  पाबंदी को  हटाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उपमंत्री  :  से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 mya  कारखानों  में
 खंड-कायम  दरों  में  वृद्धि के  लिये

 संशोधन
 के  बारे  में  सरकार  रादेश

 जारी  कर  चुकी है  ।  पहले  खंड-क़ायदा दर  पुराने मल  बेसन-स्तर  के  rae पर  फैलाये

 जाते  जिस  में  4.0  प्रतिशत  प्रेरक  तत्व  केरूप में  दिया  जाता  ari

 नवीन  dear  दरों  को  २१४  प्रतिशत  प्रेरक  तत्व  के  साथ प्रतिरक्षा  सेवाओं  में

 भ्र सैनिक  १९६०  के  अधीन मंजूर
 वेतन-स्तरों  के  अआधार पर

 पर

 मिला  दिया  गया  है  ।  क्योंकि  पुराने  महंगाई  भत्ते का  अधिकांश  नये  वेतन-स्तरों में  मिला

 दिया  गया  नये  पर  निकाली  खंड-कार्य दर  पुरानी  लागू  दरों  से

 काफ़ी  अधिक
 थी

 क्योंकि  अब
 २४५  प्रतिशत  प्रेरक  तत्व  मिले हुए  महंगाई  भत्ते पर  भी

 दिया

 लाता है  ।

 २.  जब
 आयुध  कारखानों में  खंड-कायम  दरों  को  वर्ष  Pays  में  नये  मासिक  स्तरों  से  मिलाया

 गया  था
 तो  यह  किया  गया  कि  उन  सब  दरों  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  जिन  से  पुराने  मूल

 झाय  पर
 94.0  प्रतिशत  से  अधिक लाभ होता है लाभ  होता  है  ।  यद्यपि  कई  दरों  का  उचित  रूप  से  संशोधन

 कर

 दिया  तथापि  यह  कार्य  पूरा  नहीं  gare  ।  खंड-कार्य दरों  को  नये
 स्तरों

 में
 मिलाने

 में  विलम्ब  को
 रोकने

 के  जो  कि  अधिकांश  श्रमिकों के  लिए  हितकर  न  यह

 तय
 किया  गया  है  कि

 मिलाने
 का  काय  तत्काल  area  कर  दिया  जाये

 ।
 परन्तु  जब  तक

 खुली  दरों  का  संशोधन  न  हो  प्रत्येक  खंड  man  के  वेतन  में  ५०  प्रतिशत से

 ata  लाभ
 न

 हो
 ।

 ५०  प्रतिशत  की  ge  सीमा  नये  मूल  मजरी  के  भ्राता पर

 अर्थात्  पुरानी  मूल  मजूरी  जिस  में  वेतन  में  मिलाया  गया  महंगाई  भत्ता  शामिल  है
 पौर

 ag  अधिकांश  मामलों  में  पहले  स्वीकृत  oY  प्रतिशत  के  स्तर  a  अघिक  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 ‘Piece  Work  earnings
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 ३.  पुनरीक्षित  जो  अस्थायी  I-—2EKO  लागू  हैं  ।  नयी  योजनाओं

 के  च्  कारखानों  Aafia  खंड  कर्मचारियों sara  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो

 गयी है  ।  कुछ  थोड़े  मामलों  में  जिनकी  दरें  खुले  तौर  पर  निर्धारित की  गयी  वर्तमान  वेतन

 दर  से  ५०  प्रतिशत  अधिक  तक  रखी  गयी  इस  सीमा से  उन  खंड  कर्मचारियों पर  कोई

 wat  नहीं  पड़ता  जिनकी  दरें  खुले  तौर  पर  निर्धारित  नहीं  की  गयी

 ४.  अधिकतम  सीमा  का  निर्धारण  नयी  योजना के  अधीन  मजूरी  तै  करने  का  एक  जरिया

 है  कौर  इस  कारण  जो  समायोजन  किया  जायेगा  वह  मजरी  भुगतान
 अधिनियम

 के
 उपबंधों

 के  भ्रनुसार  श्रमिकों की  मजूरी  में  से  नहीं  काटा  जायेगा  ।

 ५.  सरकार
 को

 नयी  खंड  दरों  के  लागू  करने  के  कारण  उत्पादन  में  किसी

 के  बारे में  नहीं  गया  है
 ।

 दरों  में  संशोधन  किये  जाने  के  cea  अधिकतम  सीमा  को

 हटाने  के  प्रश्न  को  तै  किया  जायेगा  ॥

 धातु  निश्चित  तथा  श्रौजारी  इस्पात  संयंत्र

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  $ 1.५  गे  देव

 श्री  विद्याचरण  sae

 श्री  मुरारका  :

 श्री  साधन  गुप्त  :

 1५६३.  2
 शी  अरविद  घोषाल

 |  श्री  बि०  दास  गुप्त  :

 |  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 |

 श्रीमती  चक्रवर्ती

 |  श्री  गोरे  :

 L  श्री  हेम  बरू  :

 कया  खान  ate  इंधन  मंत्री  Rhos के  तारांकित  wer  संख्या  ७४४

 के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ने
 has

 क्या  सरकार  प्रस्ताविक  धातु  मिश्रित  कौर  श्रौजारी  इस्पात  परियोजना के
 प्रतिवेदन  का  परीक्षण  कर  लिया ;  ak

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 ahs खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  w  र  सरकार
 नें  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  में  दुर्गापुर  में  घातुमिश्रित  इस्पात  संयंत्र

 के  लिये

 जगह  का
 ape

 कर  दिया  ।  रिपोर्ट
 की  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड
 लांच कर

 cat

 saa  a es Wisi  में
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 पश्चिम  जर्मनी  से  ऋण

 (att  do  @

 1*५६४.  4
 श्री  इज़्ज़त  लाल  मल्होत्रा  :

 बहादुर  सिह  :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  जर्मनी  Pe Go—e2 A alta H fants में  भारत  के  विकास  के  लिये  कोई  ऋण  दे  रहा

 है  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी  राशि  कौर  किस  रूप  में

 वित्त  उपमंत्री  qo  रा०  :

 प्रत्येक  १२. ५१  करोड़  (१४. १८  करोड़  रुपये  )  के  दो  ऋण  करार  किये

 TH  हैं  एक  २७  १९६०  कौर  दूसरा ey  १९६० को  ।  ये  यद्यपि इन

 पर  ay  १९६०-६१ में  हस्ताक्षर  हुए  द्वितीय  योजना  काल  के  लिये  जर्मन  गणतंत्र  द्वारा

 सहायता के  भाग  हैं
 ।

 दोनों  ऋणों  को  पश्चिम  जमाने  से  श्रायात के  लिये  भुगतान  पर  खर्चे

 किया  प्रथम  ऋण  २०  वर्ष  के
 लिये  है  जिस  पर  ६,  प्रतिशत

 वार्षिक

 ब्याज है  कौर  दूसरा  ऋण  ty  वर्ष  केलिये  है  जिस  पर  R&—2—-€  तक  ६/,

 दात  वार्षिक  ब्याज  है  कौर  उसके  बाद  ५,  प्रतिशत  वार्षिक  व्याज  है  ।

 तेल  को  खोज  का  कार्यक्रम

 1५६५.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  क्या  खान  att  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तैल  wie  प्राकृतिक गैस  आयोग  के  विशेषज्ञों  ने  तेल  की  खोज  के

 क्रम  को  पूर्णतया  बदलने  का  सुझाव  दिया  है  ;  कौर

 उनकी  सुझाव की  मुख्य  बातें  क्या

 fara  तौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  नही ं।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  भाट कित  विमान

 fat
 asta

 गुप्त
 :

 श्री  प्र०  to  देव  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन एयर  लाइन्ज़  कारपोरेशन  का  एक  भाटिया  विमान

 पुलिस  द्वारा  ७  Reto HT को  बाग डोगरा  के  हवाई  श्रे  पर  रोक  लिया  गया
 ले  कर

 दिया  गया  ;

 यदि  तो

 इस  कार्रवाई के  क्या
 कारण

 ee आट  टाटाइयणा
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  कौर  नहीं  ।  एक  गैर-सरकारी

 ard  का  जिसको  सरकार  भाड़े पर  लिया  था  ,  ६  १९६६०  को  हवाई

 oer  अधिकारी  वागडोगरा  हवाई  पर  कुछ  प्रविधि  कारणों  से  उतारा  गया  था
 |

 बचत  योजनायें

 16३४  श्री  ato  चे
 व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  पंजाब  के

 पटियाला  जिले  में  १  PEXE  से  ३१८  १६६०  तक  लघु  बचत  योजनाओं  के

 watt  कुल  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  गयी
 ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  :  लगभग  q.&o  लाख  रुपये  र  रग  ।

 विज्ञान  मन्दिर

 16३४५.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २०

 Reqo  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  ११२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 विज्ञान  मंदिरों  के  कार्य
 की

 जांच  करने  वाली  समिति  की  मुख्य  सिफ़ारिशों  क्या

 ् are

 सरकार  ने  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  है  !

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  ate  सांस्कृतिक-काय  उपमंत्री  डा०  म०  सो०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 समिति
 की

 सिफ़ारिशों  के  शभ्रनुसरण  में  यह  तै  किया  गया  है  कि  विज्ञान  मन्दिरों

 में  एक  शाखा  न  जोड़ी  जाये  ।  समिति  की  अन्य  सिफारिशें  ot  विचाराधीन

 हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  पद

 Tero.  श्री  go  चल  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  REKo
 में  अब  तक  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिये

 कितने  पदों  का  विज्ञापन  दिया  ;

 क्या  विज्ञापित  स्थान  ड् ल् च्  जातियों  उम्मीदवारों  भरे  हैं  ;
 झ्र

 (77)  यदि  कारण  हिं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १  (१९६०  से  २०
 REKo

 तक  संघ  लोक  सेवा
 आयोग

 द्वारा
 विज्ञापित

 पदों  में  से
 केवल  अनुसूचित

 जातियों  के  लिये  ३१६  पद  रक्षित  थे  कौर  अनुसूचित  जातियों  अथवा  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिये  २२१  पद  रक्षित थे



 लिखित  उत्तर ७  १८८२  १४२४,

 site  अपेक्षित  |एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासम्भव  शीघ्र

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 faafarat  का  भारत  q  घ्रधिकਂ  समय  तक  ठहरना

 श्री  दी०  पच०  wat

 Teas.
 at  पांगरकर

 :

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०  के  बाद  भारत  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामले  बतलाये  गये  हैं  जहां

 कुछ  विदेशी  art  पारपत्रों  की  watt  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  भारत  में  ठहरे

 वे  व्यक्ति  किन  देवों  के  थे
 ?

 जगह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार )  (  )  बौर  (  )  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायंगी  ।

 राजस्व की  वसूली

 1९३८.  श्री  पांगरकर
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  PEYE—Ko

 में  मध्य  प्रदेश  में  करों  प्रो  ea  राजस्व  उपायों  भारत  सरकार
 ने  कित  धनराशि  एकत्र

 की  है

 पत्ती  मंत्री  सोरारजी  ay  PEXE—KO  में  मध्य  प्रदेश  में  प्रत्यक्ष  तथा

 श्रप्नरत्यक्ष  करों  से  १६,१८,७६,०००  रुपये  की  एकत्र  की  गयी

 सैनिक  are  इरादी  विभिन्न  मदों  के  अधीन

 प्राय  किसी  किये  गये  राजस्व  उपाय  के  कारण  are  नहीं  है  परन्तु  वे  की  गई

 संभरण के  लिये  यह  रकम  उपरोक्त  आंकड़ों  में  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।

 शिष्टमंडलों  पर  विदेशी  मद्र

 feo.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  १  REGO

 से  १  नवम्बर F&go  तक  की  अवधि में विदेशों में  विदेशों  को  गये  शिष्टमंडलों  मंत्रियों के  दौरों

 पर  कितनी  विदेशी  की  गयी  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  अपेक्षित  जानकारी  विभिन्न

 से  एकत्र  की  जा  रही  है  तैयार  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  राय-कर  की  बकाया

 1९४१.  श्री  पाटेकर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  मध्य  प्रदेश  रीजन

 में  १  १९६०  को  राय-कर  की  कितनी  रकम  बकाया  थी  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  ate  यथासम्भव

 शीघ्र एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  जायेगा  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी

 दी  होगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १४२६  RE  १९६०

 लखनऊ  की  छतर  मंजिल

 1€४२-  श्री  दौ०  do  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शोर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  में  लखनऊ की  छतर
 मंजिल  की

 मरम्मत
 संधारण

 के  लियें  कोई  area  किया  गया

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  रकम  आवंटित
 की

 गयी  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  और  सांस्क़ृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :  और

 क्योंकि  इस  इमारत  के  संरक्षण  को  समाप्त
 करने

 का
 फैसला  किया  गया  पुरातत्व

 विभाग  द्वारा  इस  इमारत  के  संघारण  अथवा  मरम्मत  के  लिये  कोई  झ्रावंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 पंजाबी  भाषा  का
 विकास

 Teva.  श्री
 दी०  चे  फार्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  वर्ष  १९६०-६१  में  अब  तक  पंजाबी  भाषा  के

 के  लिये  भ्रनुदान  मांगा है  ;

 यदि  तो  उनकी  कितना  अनुदान  दिया  गया  ;  कौर

 यह  अनुदान  अरब  तक  किस  प्रकार  खर्चे  किया  गया  है
 ?

 श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-काय  उपमंत्री  स०  मो०  :
 (*)

 at

 पंजाब  सरकार  की  निम्नलिखित  प्रकाशनों  के  लियें  veyoo  wa  की

 श्रावंटित की  गयी  है

 (१)  उर्दू-पंजाबी  शब्दकोश
 ।

 (२)  प्रियरसन्स  लिन्ग्विस्टिक  सर्वे  arn  खंड
 ८

 कौर  का  छापना  ४

 (३)  दुलर्भ  शब्द  का  wares  |

 (४)  पंजाबी  लिपि
 की

 सूची  ।

 (५)  पंजाबी  हस्तलिपि  का  सम्पादन ।

 (६)  पंजाबी  लिपि  में  हिन्दी  पुस्तके ं।

 ७)  पंजाबी  लिपि  में  उर्दू  पुस्तकें  ।

 ६०)  देवनागरी लिपि  में  पंजाबी  पुस्तके ं।

 (8)  आरॉम्नक  पंजाबी  व्याकरण  ।

 अभी  तक  कोई  प्रगति  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  हैं  क्योंकि  यह  श्रावंटन  हाल ही  में

 गया  है  ।

 मिल  अग्रेजी  मे
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 पंजाब  में  wa  छात्रावास

 1९४४.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ११  १६६०  के  अतारांकित प्रश्न

 संख्या  १०३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  gexe—Eo F में  PeG0—-R2 A में
 अब  तक  पंजाब

 सरकार  को  स्कूल  छात्रावास  बनाने  के  लिये  कोई  ऋण  मंजूर  किया  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  प्रत्येक संस्था  के  लिये  कुल  कितनी  धन  मंजूर की  गयी  है

 भ्र  प्रसारण  मंत्री  :  कौर  स्कूल  छात्रावास

 बनाने

 के  लिये  पंजाब  सरकार  को  कोई  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  गया  ।  तथापि  पंजाब  में  निम्नलिखित

 दो  farera  प्रशिक्षण  कालिजों  को  छात्रावास  बनाने  के  लिये  वर्ष  FeXE—Ko  में  ६८,०००

 का  ऋण  मंजूर  किया  गया  ;

 १.  छोटू  राम  बेसिक  ट्रेनिंग  रोहतक  R¥,e00  रुपये

 २.  खालसा  बेसिक  टैनिंग  सि  वान  लुधियाना तू  ३  3,900  रुपये

 याण

 कुल tae  ६८,०००  रुपये

 a,

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  लोहे  की  चादरें

 FEY.  श्री  ato
 ry  ती  do  दार्मा  :  क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ay  १९६०  में  हिमाचल  प्रदेश  को  लोहे
 की

 कितनी  चादरों  की  मांग  हैं  ;

 यह  मांग  कहां  तक  पूरी  की  गयी  ;

 विभिन्न  विकास  योजनाओं
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  हिमाचल  प्रदेश  को  अधिक

 लोहे  की
 चादरें  देने  के  लिये  सरकार  ने  व्यवस्था  की  है  ;  ak

 यदि  कोई
 व्यवस्था  नहीं  की  गयी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  शर  इंधन  मंत्री  स्वर  :
 से  चादरों का  आवंटन

 वित्तीय  वर्ष  के  अनुसार  किया  जाता  है
 ।

 चालू  वर्ष  की  पहली  छमाही  में  अप्रैल  से
 PaRO  तक  हिमाचल  प्रदेश  की  चादरों  की  मांग  १७४३  टन  थी  ।  इसके  विरुद्ध

 ६४५  टनों  का  आवंटन  किया  गया  कौर  लगभग  १००  टन  माल  भेजा  १९६६०

 से
 PER

 तक  दूसरी  छमाही  में  मांग  २८८६  टन  थी  परन्तु  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के लिये  wader  को  अभी  अन्तिम
 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 चादरों
 संभरण  देश  भर  में  बहुत  कम  है  परन्तु  यथासम्भव  विकास  योजनायें  की

 को  पुरा  करने के
 लिये  भरसक  प्रयत्न

 किये जा  रहे

 मूल  wast  में
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 पंजाब  विश्वविद्यालय  में  सास्कृतिक  समारोह

 1९४६.  श्री
 दी०  चं०  कया  feTert

 मंत्री  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  पंजाब  विश्वविद्यालय  को  सांस्कृतिक  समारोहों  का  आयोजन  करने
 के  लिये

 अनुदान  दिये
 गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  पंजाब  विश्वविद्यालय को  वर्ष  १९५६-५७,  १९५७-५८

 PEXS—YE  ZEXE—Ko  के  दौरान  पृथक  पृथक  कितनी  ora के  अनुदान

 दिये  गये  ;  कौर

 विश्वविद्यालय ने  इसका  किस  प्रकार  इस्तेमाल किय  ?

 सुचना श्रौर प्रसारण मंत्री शहरों  प्रसारण  मंत्री
 हां

 पंजाब  विश्वविद्यालय  को  अनुदान  दिये  गये

 PEXQ—UY  ४,00०  saa

 PERO—AS

 PEUG—YE  द्न्य ५

 ge  YE—Fo  थ्  ६,६३७  रुपये

 यह  समझा
 जाता

 है  कि  विश्वविद्यालय  ने  इस  waar  का  इस्तेमाल  उसी  कार्य

 के  लिये  किया  जिसके  लिये  यह  मंजर  किया  गया  था  ।

 गज

 avis.  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ११

 2EKo  के  श्रतारांकित  प्रदान  संख्या  2EWY  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  मैं  गर्जाटियसंਂ  के  संशोधन  कौर  प्रकाशन  में  दौर  कया  प्रगति

 हुई  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  गरब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी है  wt  उनमें  से

 प्रत्येक  को  कितना  धन  दिया  गया  है  ;  कौर

 प्रत्येक  राज्य को  यह  काय  पूरा  करने  में  प्रतीक  से  अधिक  कितन  समय  लगेंगी  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिफक-कार्य  उपमंत्री  स०  भो०  :  लोक  सभा

 मेज  पर  एक  विवरण  रखा  है  ।  परिदिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  33]

 जिला
 गजेटियर ों

 के  संकलन
 पर  राज्य  सरकारें  जो  खर्चे  करेंगी

 उसके
 ४०  प्रतिशत

 सहायता  के  लिये  वे  हकदार  होंगीं  ले  किन  यह  रकम  एक  जिल्द  के  लिये  ६२११  रुपये  से  ज्यादा

 न  होगी  |  इसके  अलावा  राज्य  सरकारों  को  जिला  गजेटियरों  की  छपाई  के  लिये  ४०  प्रतिशत  अनुदान

 दिया  जायेमा  ।  aa  तक  नीचे  लिखे  सहायता  अनुदान  दिये  गये  हैं  ——~

 रुपय

 (१)  बिहार  C4,  रे७६  .  ३५७

 (२)  बम्बई

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 रुपये

 (३)  मद्रास  र१,२  ३२.००

 (४)  मैसुर  १२,०००,००

 (५)  राजस्थान  &,000,00

 (६)  उत्तर  प्रदेश  |...  |  V4, 458,  oo

 जिला  गजेटियर ों  के  पुनरीक्षण  का  काम  राज्य  सरकारों  की  सीधी  जिम्मेदारी है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  केवल  समन्वय  कौर  देखभाल  के  लिये  है
 ताकि

 काम  में  एकरूपता
 प्रा

 यह

 बताना  मुमकिन  नहीं  है  कि  सारा  काम  कब  पूरा  होगा
 ।

 लेकिन  उम्मीद  है
 कि

 तीसरी
 पंच

 वर्षीय  योजना

 के  प्रान्त  तक  काम  पुरा  हो  जायेगा  |

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  खनिज  सर्वेक्षण

 1६४८.  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ७ ज

 कि

 PEXG—VE  कौर  PEXE—Ho  में  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी

 ननीताल  कौर  अल्मोड़ा  में

 किन  स्थानों  का  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  सर्वेक्षण  किया  ;

 उन  स्थानों  में  खनिज  निक्षेपों  के  बारे  में  उनके  प्रतिवेदनों  का  सारांश क्या  है  ;

 उन  खनिज  निक्षेपों
 के

 खनन
 के

 संबंध
 में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 वर्ष  १९६०-६१  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  बनाया गया  है  ?

 खान  कौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )
 :  पहाड़ी  जिलों  में  जिन  स्थानों  पर

 सन्‌  १६५८-५६  कौर  १६५९-६०  में  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वक्षण  विभाग  द्वारा  सर्वेक्षण  किये

 तथा  जहां  जांच  का  कार्य  किया  वहू  निम्नलिखित  हैं  ——

 (2)  धौली गंगा  कौर  ak

 अलकनन्दा  घाटियों  के  साथ  साथ  हिमालय  पवन  में  संरचनात्मक  अध्ययन  ;

 (२)  नैनीताल  उप निवेदन  तथा  चूने  हुये  देहरादून  जिले  के  भागों  में

 पृथ्वी  के  नीचे  वाले  पानी  की  जांच  ।

 (3)
 श्रीमान

 frag  तथा  चमोली  जिलों  में  सीसा  तथा  मैग्नेसाइट  की

 जाच  ॥

 (४)  रामगंगा  परियोजना  में  डैम  वाले  स्थान  की  जांच

 (५)  जमुना  हाइडल  परियोजना  तथा  सड़कों  के  पंक्ति बन्धन  के  लिये  जांच  ।

 सन्‌  FeAG—YE
 में

 जो  विस्तृत  मानचित्रण व  समन् वेषण  हुये  उनसे  तांबा  मिले

 हुये  धातु  का  बालादेव  पहाड़ी  कार्बनिक का  नगर  तथा  गनाई  स्थानों  कैल्कोपाइराइट

 धौर  पाइराइट  का  देवल
 थल  घनमूल-दोहरी  क्षेत्र  में  कुछ  सं  रचनात्मक  तलों  के  साथ  साथ  छोटी

 पट्टिकाओं  ah  छिनालों  में  पाया  जाना  प्रकट  हुआ  ।  शीशा खानी  तथा  बलदेव  पहाड़ियों

 संरचनात्मक  तलों  के
 साथ

 साथ  कुछ  मात्रा  में  सीसे  के  सलफाइड  के  पाये  जाने  का  पता  चला  पग

 नाभा
 नीशियम  के  कार्बोनेट  अर्थात्‌  मैगनेसाइट  के  छिन्नांश  इन  उपरिलिखित  सभी  प्रदेशों  में  विद्यमान  हैं  ।

 Se cnanenaeneemeemmnamntl

 faa  न»
 ी  में
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 सन्‌  १९६०  में  हुए  समधिक काम  से  यह  पता  चला  कि  शीशा खानी  व
 बालादेव  भागों  के

 रिक्त  इस  भाग  का  खनि जा यन  कम  तथा  सामूहिक  है  ।  इस  भाग  की  भू-रसाल निक  जांच  की  गई  है

 तथा  पूर्ण  जानकारी  के  लिये  श्रागामी  कार्य  किया  जा  रहा है
 ।  चामौली  जिले  के  धनमूल-दोहरी  क्षेत्र  में

 तांबे  के  लिये  विस्तृत  जांच  जारी  है  ।

 अभी
 हम

 जांच  की  ही  अवस्था
 तक  पहुंचे  खनन  का  प्रस्ताव  समयपूर्व  है

 |

 ( घ \  )  सन्‌
 १९६०-६१  के  लिये  निर्वा  रित  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है

 (१)  अलमोड़ा  जिले  के  शीशाखानी-बालादेव  ate  गनी-गंगोत्री  भागों  मैं  सीसा

 तथा  मंग ते साइट  की  जांच  जारी  रखना  ।

 (२)  गढ़वाल  जिले  के  पनाई  महरारू  इत्यादि  भागों  के  निकट  ara  तथा  पट्टी  लोभा

 में  पता  चले  ग्रेफाइट  की  जांच  ।

 (३)  गढ़वाल  की  rage  मेखला  में  पोखरी  तथा  दूसरे  क्षेत्रों  का  भूमीक्षण  तथा

 विस्तृत  मानचित्रण  ।

 (४)  अलमोड़ा  तथा  नैनीताल  जिलों  के  मानचित्रण  कायें  का  चालू  रखना  |

 (५)  मसूरी  क्षेत्र  के  रोक  फासफेट्स की  जांच  ॥

 (६)  नैनीताल  जिले  व  समीपवर्ती  क्षेत्र  में  जिन  मार्गों  के  acta  समावेशी  व्यसन  हो

 चुका  उन  के  नियमानुसार  भू-जलविज्ञानी  जांच  का  चालू  रखना  |

 (७)  देहरादून जिले  के  जिन  भागों  में  समावेशी  व्यसन  हो  चुका  उनके  नियमानुसार

 भू-जलवैज्ञानिक  जांच  चालू  रखना  |

 (5)  पूर्णा गिरी  )
 डेम  परियोजना  के  लिये  प्राथमिक  भूगर्भीय  जांचों  का  चालू

 रखना  |

 (8)  रामगंगा  डेम  परियोजना  के  निर्माण  से  पूर्व  भूगर्भीय  जांचों का  चालू
 | रखना

 (१०)  यमुना  हाइडल  योजना  के  लिये  भूगर्भीय  जांचों  का  च
 लू  रखना  |

 (११)  तपोवन  गुलाब कोटी  हाइडल  योजना  की  भूमीक्षण  भूगर्भीय  जांच  ।

 (१२)  अलमोड़ा  जिले  की  पिथौरागढ़  तहसील  में  देवल पट्टी  महार  गांव  में  भूमि  के

 क्षरण  व  नीचे  daa  के  संबंध  में  जांच  |

 (22)  हरिद्वार में  एक  स्थायी  ga  लगाने के  विषय  में  जांच  |

 (१४)  मील-पत्थर  २/२
 कौर  २/४  के  मध्य  में  लैन्स डाउन  में  उपालदाह  नहर

 के  स्थायित्व  के  विषय  में  जांच  |

 (१५)  श्रल्मोड़ा-गढ़वाल में  तांबे की  मेखला की  भभौतिकीय  जांच
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 मेडिको  में  कृषि  विकास  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 ptt
 श्रीनारायण  दास  :

 Fave
 श्री राधा  रमण  :

 कया  faa  मंत्री  2  १९६०  के  Marfa  संख्या  १७६  के  उत्तर  के  संबंघ F

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  विकास  के  संबंध  में  अध्ययन
 करने

 के  लिये  मेक्सिको  को  भेजे  गये  रिज  बैंक
 के  पदाधिकारी  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  है  ;

 क्या  रिवेंज बैंक  ने  उस  fend  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  शर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 से

 कृषि  विकास  के  संबंध  में  अध्ययन करने

 के  लिय  मेक्सिको  को  भेज  गये  पदाधिकारी  की  रिपोर्ट  अभी  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 विश्वविद्यालयों  में  सामान्य  दिक्षा  सम्बन्धी  पाठ्यक्रम

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1६४५०.
 1  थी  दी०  Wo  फार्मा  :

 शिक्षा  मंत्री  १  १९६०  के
 तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १००७ के
 उत्तर

 के
 संबंध

 मैं

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 शेष  विश्वविद्यालयों  में  सामान्य  ferett  संबंधी  पाठ्यक्रम  करने  के  संबंध  मैं

 कभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ;  कौर

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  :
 विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  ने

 विश्वविद्यालयों
 में  सामान्य  शिक्षा  पाठ्यक्रम  लागू  करने  के  प्रदान  पर  विचार  करने  लिये  एक

 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  है  ।  उस  समिति  की  रिपोर्ट  भराने  पर  ही  श्र  कोई  कार्यवाही  की  जा

 सकेगी  |

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीश

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1९४५१.
 श्री  सुमन घोष  :

 गृह-कार्य  मंत्री  ३  R EKO  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ८५  के  उत्तर के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिये  उपयुक्त

 व्यक्तियों  की  अखिल  भारतीय  तालिका  बनाने  के  संबंध  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 मल  sith
 मे
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To
 :  ३  १६६०  प्रदान  का  उत्तर  दिया  गया

 के  बाद  प्रौर  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है
 ।

 रेलवे  afer  में  हत्या

 16५२.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 २९  १९६०  के  अतारांकित

 संख्या  १६५०  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सेंट्रल  बुकिंग  दिल्‍ली  में  मरे  हुये  पाये  गये  दो  पहरेदारों  की  हत्या के

 बारे  मैं  जांच  कार्य  पुरा  हो  गया  है  ;  कौर

 तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 मंत्री  गो०  ब०
 :

 कौर  पुलिस इस  मामले  की  खोज  नहीं

 कर  सकी  है  ।  इस  मामले  के  संबंध
 में  अन्तिम  रिपोर्टे  १०  EKO  को  मजिस्ट्रेट को  पेदा

 कर  दी  गयी  थीਂ  ।

 बैंकों  का  फल  होना

 aya.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कौन  कौन  से  बेक  फेल  हुए  हैं

 इन  बैंकों  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  कौर

 क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया  है  कि  इन  बैंकों  के  फेल  होनें के

 फलस्वरूप  इनमें  रुपया  जमा  करने  वालों  की  कितनी  वित्तीय  हानि  हुई
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  एक  विवरण इसी  के  साथ  रख  दिया  गया है

 जिस में  उन  ४  १

 बैंकों  के  नाम  दिये  गये  हैं  जिन  का

 १  १९५७  से  लेकर  तक  दिवाला  निकल

 चुका है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध श्रतुबन्ध  संख्या  ३४].

 नस  निरे  दाय सवो  I Rt rt ah  at  एसे  परप  लगभग

 2ok Vk  लाख  रुपया थी

 इन  ५१  बैंकों में  दिवाला  निकलने की  तारीखों  को  उन  ३३  बैंकों की  कुल

 लमा रकम  लगभग  ३७६  .  २१  लाख  रुपया  थी  जिन  के  बारे  में  रिज  बैंक  को  ब्यौरा  मिल  गया  है  ।  fan

 इन  बैंकों  में  से  ज्यादातर  का  कारबार  समेटा  जा  रहा  है  ज्यों  ज्यों  जब  जब  पावना  वसूल

 होता  जा  रहा  है  या  होता  जायेगा  त्यों  त्यों  कौर  तब  तब  जमा  किताबों  को  झदायगियां  की  जा  रही  हैं

 था  की  जाती  इसलिये  जब  तक  ये  बैंक  अन्तिम  रूप  से  तोड़  न  दिये  जायें  तब  तक  यह  नहीं  कहा  जा

 सकता कि  जमाकर्ताओं को  कितना  माली  नुकसान  ह्  ।

 कर  सम्बन्धी बकाया  wife

 1९५४.  श्री
 स०

 मो०  बुर्जों  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  RE Ko  को  उत्तर  प्रदेश  में  कर  भगवान  से  कर,उपहार  कर  प्रो  धनकर

 की  कितनी  बकाया
 अ

 मूल  ast  में
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 )

 वह  राशि  कितनी  अवधि  से  बकाया

 इस  रकम  की  वसूली  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कुल  ५,६६,७  3,000  रुपयों
 की  राशि  बकाया

 थी  |

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 |

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  जाता है  |

 विवरण

 करदाताश्ों  से  बकाया  राशियों  की  वसूली  के  लिये  आयकर  अधिक  नियम  के  भ्रमित  आवश्यकतानुसार

 निम्नलिखित  एक  या  प्रतीक  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं

 )  धारा  ४६१)  के  अधीन दण्ड  लगाना  ।

 (२)  आयकर  अधिनियम की  धारा  oy  (2)  के  अधीन  कलेक्टर  को  एक  प्रमाण  पत्र  जारी

 जिसके  प्राप्त  होते  ही  वह  कर  की  बकाया  राशि  की  वसूली  इस  प्रकार  से

 करता  है  मानो  वह  भूमि  राजस्व  की  बकाया  राशियां  हों  ।

 (3)  इस  संबंध  में
 नगरपालिका

 करों  की  वसूली  के  लिये  जिन  बड़े  शहरों  में  व्यवस्था  होती

 है  वहां  कुर्की  का  वारंट  जारी  कर  के  कर  न  देने  वालों  की  चल  सम्पत्ति

 करना  |

 (¥)  धारा ¥&  (3)  के  अधीन  लिखित  रूप  से  एक  नोटिस  जारी  करना  जिस  के  अधीन

 भगतान  अधिकारी  से  यह  कहा  जाता  है  कि  वह  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों

 की  बकाया  राशियों  को  उनक  वेतन  में  से  काट  कौर

 (4)  धारा  के  अधीन  लिखित  रूप  में  एक  नोटिस  जारी  किया  जा  सकता  है

 में  बकाया  राशि  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  से  कहा  जा

 सकता  है  जिस  की  शर  राशि  बकाया  है  |

 आयकर  भ्र घि नियम की  धारा  BER  के  अधीन  प्रमाणपत्र जारी  कर  के  बकाया  करों  की

 वसूली  को  सुकर  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  विशेष  comer  अधिकारी

 रखें  जाने  का  प्रबन्ध  किया  जो  केवल  आयकर  की  वसूली  का  काम  करेंगे  ।

 दान  कर  तथा  धन  कर  अधिनियमों  में  भी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  है  ।

 बिहार  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कौर  राय  कर  की  वसूली

 16५५.  श्री  राजेन्द्र  सिह  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  rExE  १६६०

 में  बिहार  राज्य  से  कितना  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  आयकर  प्राप्त

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 जिनका  "  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  शी  घ्रातिशी

 UAT  पटल
 पर

 रख
 दी

 जायेगी
 ।

 मूल  भंप्रेजी  में
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 इस्पात  क  स्टाकिस्ट

 1९५६.  थी  राजेन्द्र  सिह  :  क्या  खान  कौर  ईधन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 १९६०  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोहे  कौर  इस्पात  के  स्टारडस्ट  नियुक्त  किये  गये  ;

 उन  के  नाम  क्या-क्या हैं  ?

 खान  कौर  वचन  मंत्री  स्वर्ण  सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  2,  श्रनुबन्घ  संख्या  ३४]

 उड़ीसा  की  संस्कृत  संस्थानों  को  सहायता

 1९५७.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 2ENE-Ko  शर  १९६०-६१  में  उड़ीसा  की  स्वयंसेवी संस्कृत  संस्थाओं  अथवा

 संगठनों को  कोई  अनुदान दिया  गया

 यदि  तो  उन  संस्थानों  के  क्या-क्या  नाम  कौर  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी  गई
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री
 नहीं

 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उडीसा  में  लड़कियों  की  ferent

 [€  ५८.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 कि

 उड़ीसा में  लड़कियों  की  शिक्षा  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  कभी  तक

 उस  राज्य  सरकार  को  वर्षवार  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है

 राज्य  सरकार  द्वारा  उस  कार्य  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी

 क्या  उड़ीसा  में  लड़कियों  की  दिक्षा  के  विस्तार  के  लिये  कोई  नयी  योजनायें  बनायी
 के  ? गयी

 घ्नौोर  प्रसारण  मंत्री  )  से  (7).  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 लड़कियों की  शिक्षा  तथा  आरम्भिक  प्रक्रम  पर  श्रध्यापिका्रों के  प्रशिक्षण  के  विस्तार  की

 योजना  ré  49.0  तस

 में  आरम्भ

 की

 गयी

 जो

 सौर  उस  वर

 से

 से

 कर  अब  तक  की  जानकारी  नीचे  दी

 ज्ञाती है

 रुपय

 PERV-¥s  UVEGe ०

 PENG-YE  दे  च्१,००७८७

 कमल  अंग्रजी  में
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 रुपये

 PEXE-o  ०0,000

 १६६०-६  दू  १,०००

 PENNS  १,१७०

 PEXG-KE  REX

 PEXE-o  89,345

 १६६०-६१  ह  Paes के

 बाद  ज्ञात  हो

 ॥

 हां  ।  लड़कियों  के  लिये  दिक्षा  तथा  अध्यापिकाओं  का  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  योजना

 के  अधीन  लड़कियों की  मिडल  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  छात्रावास  सम्बन्धी  सुविधाएं  की

 व्यवस्था  के  लिये  एक  नयी  उपयोजन  मंजूर  की  गयी  है  राज्य  सरकार  ने  इस  के  लिये  पांच  संस्थानों

 के  श्रावेदन  पत्र  भेजे  हैं  ।  वे  कभी  विचाराधीन  हैं  ।

 ;  उड़ीसा
 में  भूतत्वीय  स्थाई

 16५६.  थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वैज्ञानिक
 झनुसंघान

 सास्कृतिक-किये  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  १६६०-६१  १९६१-६२ में  उड़ीसा  में  भूतत्वीय  खुदाई  करने  के  सम्बन्ध में

 कोई  नये  सुझाव  भ्रौर

 यदि  तो  वह  खुदाई  किस-किस  स्थान  पर  की  जायेगीਂ
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  क्  नाठ  :  PeKo-

 ६१  में
 उड़ीसा  में  खुदाई  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना नहीं  PEEL-EQ A के  लिये  श्रमी  तक

 कार्यक्रम नहीं  बनाया  गया  है

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 (  श्रीमती  इला  पालचौघरी  :

 थी  विश्वनाथ  राय  :

 1९६०.  थ्री  राम  कृष्ण  गीत
 :

 थ्री  पूठ  र०  पटेल

 st
 ऋण  स०  गांधी

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्ये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  ध्वनि  लहरियों  से  कृत्रिम  वर्षा  करने  की  प्रक्रिया के

 सम्बन्ध  में  ब्यौरे  भेजने  के  लिये  रूसी  सरकार  से  प्रार्थना की

 यदि  तो  कया
 इस

 सम्बन्ध  में  ब्यौरे  प्राप्त
 हो

 गये  हैं

 मूल  was  में
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किये  गये

 यदि  तो  कहां  पर  कौर  उस  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  ait  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०

 हां  ।

 wat  नहीं  ।

 wie  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 केरल  राज्य  के  ग्रामों  में  सामाजिक  तथा  श्रमिक  जीवन  के  सम्बन्ध  में  श्रष्ययन

 वॉरियर

 16६१
 sf

 Lett  वासुदेवन  नायर

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १६६१  की  जनगणना के  दौरान  ग्राम्य  क्षेत्रों

 के  सामाजिक  तथा  ध्वानिक  जीवन  के  विशेष  भ्रध्ययन  के  लिये  केरल  राज्य  के  किन-किन  ग्रामों कौ

 चुना गया  है  ?

 उपमंत्री  :  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 परिशिष्ट  २,  wera  संख्या  ३६]

 कृत्रिम  समुद्री  युद्ध

 wr ह  छप  करेंगे  कि  ः Tear.  थी  सुविधा  घोष  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने

 क्या  १९६०  में  भारतीय नौ  सेना  द्वारा  1  बड़ा  समुद्री  ष्शद्व  किया

 गया

 (@)  यदि  तो  उस  में  कितने  जहाजों  ने  भाग  लिया  था  श्र  यह  युद्ध  किस  समुद्र  में  किया

 गया

 उस  का  उद्देश्य  क्या

 क्या  उसे  देखने  के  लिये  सभी  संसद्‌  सदस्यों  को  आमन्त्रित किया  गया

 यदि  तो  उन्हें  निमन्त्रण पत्र  कब  भेजे गये  थे  कौर

 कितने  सदस्य  उपस्थित  थे
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  सेना  )  :
 हां

 ।  PERO  में  कोचीन से  बम्बई
 me

 हुए  नौ  सेना  के  बेड़े  ने  ये  अभ्यास  समुद्री  किये  थे  ।

 भारतीय नौ  सेना  के  १५  जहाजों  ने  इस  में  भाग  लिया  था  ate  यह  wea  अरब  सागर

 में  किया  गया  art

 ये  अभ्यास  नौ  सेना  की
 कार्यदक्षता

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  प्रतिवर्ष  किये  जाते  हैं  ।

 नहीं
 ।

 हस्सास-कायम  विभाग  के  परामर्श  से
 '

 को  देखने  के  लिये  केवल  श्र

 संसद्‌-सदस्यों  को  आमन्त्रित  किया  गया  था
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 Q&ho F के  प्रारम्भ  में  ।

 केवल ६  सदस्यों  ने  इन  अभ्यासों को  देखा  था  ।

 दुर्गापुर  में  ट्रामा

 Tee
 शो

 प्  |: 7 ही०  देव

 1  श्री  सुमन  घोष  :

 कया  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दुर्गापुर में  एक  चन ट्राम वं  बनाने के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव

 इस  पर  लगभग  कितना  खर्च

 क्या  रूरकेला  भिलाई  में  भी  इसी  प्रकार  की  ट्रामवे बनाई
 शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  प्रौढ़  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं  ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भारतीय  सेना  के  war

 ६४.  श्री  पद्म  देव
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  सेना  के  कितने

 अफसर  विदेशों  में  नियुक्त  उन  देशों  में  वे  किन-किन  पदों  पर  हैं  कौर  उन  देशों  के  नाम
 क्या

 हैं ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण
 :

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 इस
 समय

 विदेश  में  विभिन्न  देशों  में  नियुक्त  ) \ 0%  भारतीय सैनिक  अघिकारी  हैं
 ।  विदेशों  में

 सन
 की  नियुक्तियों का  स्तरीकरण  स्थूल  रूप  से  इस  प्रकार  किया  जा  सकता  है

 (१)  मिलिट्री  मिलिट्री  रिकार्ड  प्रोफेसर

 मिलिट्री  मशीनों
 की

 स्टाफ  नियुक्तियां

 (२)  fader  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नियोजनों  के  अधीन  सेवा  जैसे  हिन्द  चीनी  में  नियंत्रण

 तथा  संरक्षण के  निमित्त  श्रन्तर्राष्ट्रीय  गाजा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रापतकालीन

 दल  आर  कांगों में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं  के  घिन  |

 (३)  fader  में  प्रशिक्षण  नियोजनों  के  साथ  ,  उदाहरण  के  तौर  पर  इथोपिया  में  हज़ार  के

 हेल  सैलानी  सैनिक  भ्र का दमी  के  साथ  ।

 मूल  wi  में
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 जिस-जिस  देश  में  भारतीय  सैनिक  अधिकारी  इस  समय  सेवा  कार्य  कर  रहे
 उन

 के
 नाम

 यह  हैं

 इथोपिया

 फ्रांस

 Se  इण्डोनेशिया

 20  हिन्द  चीनी

 ११

 १२

 पते

 औ  तकी
 Au

 Ry  ४ चि

 द  qo  एस०  Vo

 89  य०  एस०  एस०  श्रार०

 घर  Yo  ए०  कार

 xe  परिश्रमी  जमाने

 सीमान्त  क्षेत्रों  में  अनिवार्य  प्राइमरी  दिक्षा

 1६९६५.  श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  प्रकार  का  कोई  सुझाव  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  सीमान्त  क्षेत्रों

 जैसे  कि  ने  फा  इरादी  में  अनिवार्य  प्राइमरी  दिक्षा  जारी  न  की

 यदि  तो  उस  प्रस्थापना  का  ब्यौरा  कया

 क्या  उस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  यया  यदि  तो  वह  निर्णय

 क्या है  ?

 शौर  प्रसारण  मंत्री
 हां  ।

 नेता  नागा  पहाड़ी  तथा  ट्वेनसांग  क्षेत्र  में  ज  विकसित  स्थिति  होने  के  कारण

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इन  क्षेत्रों  को  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  अनिवार्य  प्रशासकीय  दिक्षा

 योजना से  पु थक  ही  रखा  जाये  |

 इस  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जब  तक  वहां  के  लोग  अ्निवाये  शिक्षा  के  लिये

 तैयार  नहीं  तब  तक  उन  क्षेत्रों  में  स्वैच्छिक  आधार  पर  प्राथमिक  दिक्षा  का  विकास  किया ~
 }

 मूल  ais
 ~

 क  में
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 भारत  में  विदेशी  राष्ट्र जन

 16६६.  श्री  कालिका  सिंह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  चलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 विदेशी  राष्ट्र जन  १९६०  झ्र  भारतीय  पारपत्र  )

 १९६०  लागू  करने  के  कारण  कौर  उद्देश्य  क्या

 मंत्रालय
 की

 कौन  सी  ऐजेन्सी  अथवा  अरन्य  प्राधिकारी  इस  बात  का  पता  लगाते  हैं
 कि

 पंजीयन  भ्रधघिकारी  द्वारा  विदेशियों  को  जिन  क्षेत्रों  के  लिये  परमिट  दिये  गये  वे  उन  के
 अतिरिक्त

 अन्य  क्षेत्रों  में  तो  नहीं

 क्या  यह  तरीका  दोषरहित  कौर

 att  तक  भारत  में  कितने  विदेशी  जाली  पारियों  के  श्रीराम  में  पकड़े  गये  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  की  भारत  की  यात्रा को

 वीसा  में  बताये  गये  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रखने  जाली  पारपत्रों  या  वी  wu  पर  भारत  में  दाखिले पर

 नियंत्रण रखने  के  लिये  ॥

 अपने-ग्रसने  क्षेत्र  में  पुलिस  अधिकारी  ।

 यह  सन्तोषजनक ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है

 राजस्थान  कौर  अन्दमान  तथा  निकोबार  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 से  झ्र भी  तक  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  उन  के  भ्र ति रिक्त  शेष  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  १

 Req F से  ३०  १९६०  तक  १२१  व्यक्ति  पकड़े  गये  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रयास  में  पंजाबी  का  प्रयोग

 1९६७.  श्री  जीत  सिह  सरहदी :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  दिल्‍ली  में  पंजाबी  बोलने  वालों  की  संख्या  काफी  ज्यादा  क्या  दिल्‍ली

 प्रशासन  में  याचिकायें  तथा  आवेदन  पत्र  पंजाबी  में  भेजने
 की

 भ्र नुम ति
 दी

 जायेगी
 ?

 गृहकार्य  मंत्री  गो०  ao  कोई भी  व्यक्ति रानी  शिकायतें  जाहिर  करने के  लिये

 दिल्‍ली  प्रयास  के  किसी  भी  पदाधिकारी  या  प्राधिकारी  को  पंजाबी  में  आवेदन  पत्र  मेज  सकता

 है  ।

 त्यागी  समिति  की  सिफ़ारिशों  की  कार्यान्वित

 1९६८.
 ft  afar  सिह  सरहदी  :

 थ्रो  राम  कृष्ण गुप्त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  सम्बन्धी  त्यागी  समिति  द्वारा  की  गयी  इस  सिफारि
 की

 कार्याऩ्वित

 के
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है  किं  अल्प  राय  वर्ग  के  व्यक्तियों

 की
 परेशानी  को  दूर  करने  की

 दृष्टि  से  राय  के  आंकड़ों  को  प्राथमिक  जांच  बाद
 ही  सामान्य रूप  से  स्वीकार

 कर  लिया

 ie

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इस  सम्बन्ध में  प्राय कर  पदाधिकारियों को  क्या  क्या  हिदायतें  जारी  की  गयी  हैं
 ?

 (ett  मोरारजी  :  भर  .  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  द्वारा

 लप प्राय  मामलों  में  कर  निर्धारण के  सम्ब  ध  में  की  गयी  सिफारिशों को  सिद्धा  त  रूप  में  स्वीकार  कर

 लिया  गया  है  कौर  एक  सरल  प्रक्रिया  तैयार  कर  ली  गयी  है  ।  यह  योजना  उन  सभी  करदाताओं

 पर  लागू  होगी  जिन  का  का  साधन  व्यापार  या  व्यवसाय  है  कौर  जिन  के
 गत

 रिकार्डों से  यह  ज्ञात  होता  है

 (१)  कि  उन  की  ara  पर
 कम

 से
 कम

 तीन  वर्षों  के  लिये  कर  निर्धारित  किया  जा  चुक

 (२)  कि  गत  तीन  पूर्ण  निर्धारणों  में  उन  पर  प्राय  कर  अधिनियम
 की

 धारा  र८  (  १)

 के  अधीन  कोई  भी  दण्ड  नहीं  लगाया  गया

 (३)  कि  उक्त  तीन  वर्षों  में  से  किसी  भी  वर्ष  में  उन  की  कुल  निर्धारित  प्राय  ७७,५००

 रुपयों  से  भ्रमित  नहीं  रही  है  ;

 (४)  कि  उक्त  तीन  वर्षों  में  से
 किसी

 भो  वर्ष  में  उन
 की

 कुल  कार्य  पूंजी  १  लाख  रुपये  से

 अधिक
 नहीं  रही  है

 (५)  कि  उक्त  तीन  वर्षों  में
 करदाता

 ने  सट्टे  बाजारी  से  जरा  भी  aa  प्राप्त  नहीं  की

 है  ।

 योजना  उन  करदाताओं  पर  लागू  नहीं  होगी  जिन्होंने  अपनी  राय में  हानि  दिखायी है

 २.  इस  सरल  प्रक्रिया  का  मूल  गद्दे य  यी  है  कि  श्राप  are  वालें  करदाता ों  के

 मामलों में  झ्रायकर  कार्यालयों  में  बही-खातों  की  जांच  न  की  अधि  कारी

 इस  प्रकार  के  करदाता ग्र ों  को  पत्र  लिखेंगे  जिसमें  इस  सरल  प्रक्रिया को  समझायेंगे  कौर

 उनसे  उनके  सन्तुलन  लाभ  हानि  के  व्यापार  सम्बन्धी  खाते  उनकेਂ

 आयकर  सम्बन्धी  ज  यदि  उनके  द्वारा  दिखायी  गयी  ara  के  ares  स्वीकार  करने

 योग्य  हुए  तो  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  घोषित  की  गयी  के  आधार  पर

 उन्हें  सीघे  ही  ‘fears  नोटिसਂ  जारी  कर  दिया  जायेग  ‘|  यदि  घोषित  की  गयी  ara  बिना

 संशोधन  के  स्वीकार  करने  योग्य  न  भी  हुई  तो  भी  करदाताओं  को  a  बही-ख तों  सहित

 आयकर  कार्यालय  में  की  ज़रूरत  न  |  उस  स्थिति  में  सभी  सम्बद्ध  परिस्थितियों

 तथा  गत  निर्धारण  के  परिणामों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राय  के  सम्बन्ध में  एक  उपयुक्त

 रन  मान  लगा  लिया  जायेगा  ।  यह  प्राक्कलन  करदाता  के  पास  भेज  दिया  जायेगा  यदि

 वह  करदाता  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  तो  उस  प्राक् कलित ma  के  ara  पर

 fears  नोटिस  जारी  कर  दिया  जायेगा
 यदि  करदाता  को  वह  प्राक् कलित  राय  और

 निर्धारित  आयकर  स्वीकार्य
 न

 तो  उस  समय  वह  करदाता  अपने  खाते  दिखाकर  यह  सिद्ध

 कर  सकता  है  कि  उसकी  वास्तविक  arr  war

 at  iu

 ane  कह  ट  ह  पहा ~
 भेजे जिन्होंने  भ्रपने  झांकने  थे  अथवा  जिनका  निर्धारण  किया  जा  रहा  वे  सभी  इसके

 जायेंगे  ।
 विला

 परं ग्रेजी  में

 गियर
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 जनगणना  विभाग

 TRE  श्री  हमराज  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  जनगणना

 विभाग  की  स्थापना  केवल  PERL  की  जनगणना  के  लिये  की  गई  है  या  यह  विभाग  ७  की

 जनगणनाओं के  लिये  करने  के  हेतु  स्थायी  बना  दिया  जायेगा
 ?

 गह-हाये  उपयंत्री  जनगणना  १९६१  की  जनगणना  कं  बाद

 जनसंख्या के  परिमाण  अर  वृद्धि के  आंकड़ों  को  इकट्ठा  करने
 जन्म  तथा  मृत्यु

 सम्बन्धी  ५  शामिल  देश  में  जनगणना  कायें  में  सुधार  करने  के  विषय  में  नियमित

 अघ्ययन  और  गवेषणा  करने  के  लिये  चलती  रहेगी  ।

 मंत्रियों  के  दोर

 1९७०  को  सुबीर  घोष  :  क्या  गह-क ये  मंत्री  २४  Req  के  अतारांकित

 संख्या  १४३७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  मई

 PER  में  मंत्रियों  द्वारा  किये  गये  दौरों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  हो  गयी

 गह-ताय  मंत्री  गो०  ब०  हवा  एक  विवरण  संलग्न  है

 पदार्थ  २  ग्रन बन्ध
 न  ३७]

 अल्प  बचत  सीसा  ा

 Teor.  श्री  vo  रख  म फिस्वामी  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 wer  बचत  के  रूप  में  धन  एकत्र  करने  के  तरीके  में  क्या  सुधार  किये  गये

 हैं  ;

 नये  तरीके  से  acer  बचत  के  अन्तर्गत  कितना  अ्रधिक  घन  एकत्र  gat  है

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  १९६०  की  प्रथम  छमाही  में  wer  बचत  के

 कम  धन  इक्ट्ठा हुमा  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  atest
 meq  बचत  आन्दोलन की  प्रगति  की  तरफ

 बराबर  ध्यान  रखा  जाता  है  जहां  कहीं  संभव  होता  सुधार  लाने  का  प्रत्येक  प्रयत्न

 किया  जाता  कभी  हाल  ही  में  जो  उपाय  किये  गये  वे  इस  प्रकार  हैं

 १.  संचयी  सावधिक  जमा  वेतन  पत्र  बचत  कौर  इनामी  बांड  योजनायें  चालू

 की  गई

 २.  कोषागार  बचत  निक्षेप  प्रमाणपत्रों  की  प्राधिकृत  श्रभिकर्त्ाप्रों  के  जरिये  कमीशन

 पर  बिक्री ।

 ३.  कुछ  विशेष  किस्म
 की

 द्वारा  लगायी  जाने  वाली  पूंजी  की  श्रषिकतम

 सीमा में  वृद्धि  ।

 शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्र  में  कौर  साथ
 ही  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय

 विस्तार सेवा  खंडों  में  गहन

 मूल  sas
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 meq  बचत  कार्य  के  लिये  नमूने  के  जिलों  तथा  बचत  ग्रामों  का  चुनाव
 |

 प्रमाण  पत्र  रखने  वाले  तथा  घन  जमा  करने  वालों  की  मृत्यु  होने
 पर  बिना  कोई

 कानूनी  सबूत  के  नामनिर्देशित  व्यक्ति  को  भुगतान  की  सुविधा  प्रदान  की  गई

 प्राधिकृत  शअ्रभिकर्त्ताश्रों  के  लिये  प्रमापीकृत  अभिकरण  योजना  चालू  की
 गई

 ton  प्राधिकृत  श्रभिकर्त्ताश्रों  को  डाक  घरों  द्वारा  कमीशन  का  भुगतान
 |

 बचत  आन्दोलन  को  बढ़ाने  के  लिये  जो  उपाय  किये  गये  हैं  उनमें  से  किन  उपायों

 द्वारा  घन  अधिक  एकत्र  हुआ  यह  बताना  कठिन  mat से  EXE  की

 अवधि  में  जितना  धन  एकत्र  ्  उसके  मुकाबले  में  इस  वर्ष  इसी  अवधि  में  लगभग  १४  करोड़

 रुपये  श्रमिक एकत्र

 श्रीमान  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 fasta  ऋण  निधि  के  नये  ऋण

 FLOR.  श्री  राम  कृष्ण  गीत  क्या  वित्त  मंत्री  २०  REKO  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ५७९  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका की  विकास  ऋण  निधि  से  नये  ऋणों  के  लिये  अग्रेतर

 बातचीत  we  तक  हो  चुकी  है  ;

 यदि  तो  समझौते  का  क्या  विवरण  है  ?

 वित्त  मंत्री
 (ett  मोरारजी  (@)  २०  eho H के

 तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ५७८ के उत्तर में के  उत्तर  में  दी  गई  जानकारी  के  बाद  संयुक्त  राज्य  विकास ऋण  निधि

 ने  निम्नलिखित ऋण  देने  के  लिये  कहा  है  :--
 ह  का

 ऋण  का  नाम
 शरण  कौ  राशि  ब्याज की  दर  तथा

 डालर  में  भुगतान  की  अवधि
 ऋण  का  उद्देश्य

 १.  औद्योगिक  ऋण  ५०  लाख  %  प्रथम  किस्त  गैर-सरकारी  उद्योगों को  मध्यम

 के  दिये  जाने  के  तथा  दीर्घावधि ऋण  के  लिये
 ह

 १५  ae  बाद
 विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था

 करने  में  सहायता देना

 ट्राले
 sie

 pols  लाख  lx  o/ /O  हिन्दुस्तान  केमिकल्स  एण्ड
 खाना

 के  दिये
 लाइजर्स लिमिटेड  द्वारा  ट्राम्बे

 जाने के  १०  न  में  एक  उबर  कारखाना

 बनाने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 की
 व्यवस्था

 करने  में
 यता  देना ।
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 ——  नि  निधि  निधि विविधिता

 ऋण का  नाम
 ऋण  को  राशि  ब्याज को  दर  तथ  ऋण  का  का
 डालर म  भुगतान  की  अवधि

 ह

 ३.  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  २५७  लाख  Wo TTA  किस्त  भरत  में  T CTTHTLY

 पंजी  उपकरण  के  दिये  जाने  के  गीत  फर्मों  द्वारा  पूंजीगत

 १०  वर्ष  बाद  मशीनरी  तथा  उपकरण  प्राप्त

 करने  तथा  मंगाने के  लिये

 वित्तीय  सहायता  देना  ।

 औद्योगिक  उपक्रमों  QYXo  लाख  416%  प्रथम  भारत  में  गैर-सरकारी  तथा

 को  इस्पात का  आयात  किस्त  के  दिये  सरकारी  उपक्रमों  के  लियें

 जाने के  १०  z  इस्पात वस्तुयें  प्राप्त

 करने  तथा  मंगाने के  लिये

 वित्तीय  सहायता  देना

 अभी  ऋण  संबंधी  करारों  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुये

 लन्दन  में  जोवन  बोसा  रींगस  का  कार्यालय

 1९७३.  श्री  रास  कृष्ण  गीत  क्या  faa  मंत्री  २९  १९६०  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ८६६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लन्दन में  जीवन  बीमा  निगम

 का  कार्यालय  खोलने  के  लिये  ait  तक  क्या  प्रबन्ध  किये  गये

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  दयाल  लन्दन  के  प्रस्तावित  कार्यालय  का  प्रभार  लेने

 के  लिये  चुना  गया  अफसर  लन्दन  पहुंच  गया  झ्रार्यालय  के  लिये  स्थान  प्राप्त  करने

 तथा  ठीक  तरह  से  काम  चलने  के  लिये  श्रावस्ती  सभी  wer  मामलों  को  तय  करने  के  लिये

 प्रयत्न किये  जा  रहे  हैं  ।

 अमित  भारतीय  विज्ञान  संया

 (  थ्री
 राम  कृष्ण  गुप्त

 :

 Teor,  ५
 श्रीमती राणा  राय :

 Lat  राजेन्द्र  सिंह

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  शोर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  ६
 सितम्बर

 VEKo  के  तारांकित

 गे  कि  a) प्रदान  संख्या ११२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  नें  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  देश  में  अखिल  भारतीय  विज्ञान  सेवा  बनाने  के  लिये  वैज्ञानिक

 कर्मचारी  समिति  कां  प्रतिवेदन  प्राप्त  कर  लिया  है  तथा  उस  पर  विचार  कर  लिया

 उसका  ब्यौरा  कया

 samira
 शौर  सांस्कृतिक  कार्य-उपमंत्री  स०  सो ०  (#)  समिति

 ने  वैज्ञानिक  कर्मचारियों
 से  संबंधित  अनेक

 पर
 विचार

 किया  था  श्र  विज्ञान
 सेवा  बनाने की यगण

 मूल  अंग्रेजी  में
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 का  cet  भी  उनमें  से  एक  था  ।  इस  प्रश्न  पर  समिति  एक  अस्थायी  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  वह

 यह  है  कि  शुरू  में  प्रतियोगिता  संबंधी  परिवारों  के  आधार  पर  नौकरी  देने  तथा  स्थानों  के  रिक्त  होने

 पर  पदोन्नति  करने  की  पद्धति  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  है  ।  समिति के  एक  सदस्य

 से  कहा  गया  है
 कि

 वह  इस  बात  का  करे
 कि

 वैज्ञानिकों  का  पूल  बनाने  की  पद्धति  कहां  तक

 ठीक  साबित हो  सकती  है  ।  समिति  के अन्य  सद  में  से  प्रत्येक  से  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  से  संबंधित

 wy  wet  का  अध्ययन  करने  के  लिये  कहा  गया  साथ  ही  उन  सभी  समस्या यों

 के  संबंध  में  जिन  पर  अस्थायी  रूप  से  निर्णय  किये  जा  चुके  वैज्ञानिकों  के  विचार  जानने

 के  लिये  उन्हें  उनके  पास  भेज  दिया  गया  है  ।  जब  सुझाव  कौर  विचार  प्राप्त  हो  जायेंगे  तथा  किये

 जाने  वाले  के  परिणाम  उपलब्ध  हो  समिति  इस  जटिल  समस्या  के  विभिन्न  पुत्रों

 पर  ५  fears करेगी  ।  समिति  का  काम  बहुत  लम्बा  है  जिस  पर  बराबर  करतें  रहने i.
 की  श्रावइ्यकता है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भोपाल  के  नवाब  का  उत्तराधिकारी

 थ्री  डामर  :
 PACH

 {  att  न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 गृह-कार्यों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  ने  भोपाल  के  स्वर्गीय  नवाब  के  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  किसे  मान्यता

 aes

 भोपाल  के  नवाब  की  मृत्यु  के  कितने  व्यक्तियों  ने  भारत  सरकार  के  समक्ष

 धपने  कप  को  उनके  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  प्रस्तुत  किया  ?

 गुह-कार्यो  मंत्री
 गो०

 To  :  कभी  तक  किसी  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ॥

 तीन
 |

 मृत्यु  शुल्क  की  वसूली

 ९७६.
 श्री  क्या  fret  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भोपाल  के  नवाब  की  मृत्यु

 भारत  सरकार  को  कितना  मृत्यु  शुल्क  प्राप्त प्रा  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  मृत-सम्पत्ति  शुल्क  अधिनियम  ड्यूटी  कट
 ERY  की

 धारा
 ८०

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  मृत-सम्पति  शुल्क  के  कागज़ात में  दी  गयी  सूचना

 की  ज़ाहिर  करना  सम्भव  नहीं  है  |

 भोपाल  के  नवाब  के  नये  उत्तराधिकारी  कौ  निजी  रथ ली

 Rigg.
 थी  डामर

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  भोपाल  के  नवाब  के  नये  उत्तराधिकारी
 की  निजी

 थैली  की
 राशि  निर्धारित कर  दी  है  ;  ik

 यदि  तो  भारत  सरकार  उसे  प्रति  वर्ष  कितना  घन  देगी  ?
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To  :  जी  नही ं।

 wet  नहीं  उठता |

 भारत  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 €७८.  श्री  डामर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Rau a ATT से  श  १६६०  तक  भारत  ने  किस-किस  देश  को  ऋण  तथा  सहायता दी  है

 श्र  उनकी  अ्रलग-प्रलग  राशि  क्या  है  ;

 इस  वर्ष॑  भारत  ने  नैपाल  को  विकास  कार्यों  के  लिये  ऋण  के  रूप  में  एक  मुक्त  कितनी

 utr

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :
 भारत  द्वारा  कोलम्बो  प्रायोजना के  श्रंतगंत

 १९५५-५६  से  PENE-Go TH afer Me sar-Gs तक  दक्षिण  ae  दक्षिण-पूर्वे  एशिया के  देशों  को  सहकारिता  शारीरिक

 विकास  इकानामिक  के  लिए  सहायता  wie  ऋणों  के  रूप  में  दी  गयी

 रकम  के  बारे  में  जो  सूचना  प्राप्त  है  वह  इसी  के  साथ  लगे  विवरण  में  दी  गयी  है  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  संख्या  ३८]  |  कोलम्बो  आयोजना  से  बाहर  के  देशों  को  दी  गयी  सहायता  ऋणों  के  बारे

 में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  |

 भारत  ने  नेपाल  को  पहली  3.0  १६६० से  ३१  अक्टूबर  REGo  TH  उसके  विकास

 कार्यों के  लिए  लगभग  ५२,  ८२,  LX  रुपये  की  सहायता दी  ।  सहायता  की  इस  रकम  का  कोई

 हिस्सा  कर्जे  के  तौर  पर  नहीं  दिया  गया  ।

 पंजाब  को  शिक्षा  संबंधी  अनुदान

 16७६.  श्री दलजीत सिंह
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  RE K0-| 2  के  लिये  शिक्षा  संबंधी  eat  विकास

 की  कार्यात्विति  के  लिये  अतिरिक्त  घन  मांगा  है  ;  AK

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  संबंघ

 में
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 सुचना  रोक  प्रसारण  मंत्री  सामान्य  शिक्षा  योजनाओं  के  लिये

 अतिरिक्त  अनुदान  मांगने  के  लिये  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं

 सरकारी  कर्मचारियों  को  बोनस

 Taso.  श्री
 न०

 राठ  मुनि स्वामी  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  एक  विशिष्ट  सीमा  के  बार  राष्ट्रीय  बचत

 पत्रों  के  रुप  में  क्यारियों  को  बोनस  देने  के  ger  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कर्मचारियों  के  विचार  मांगे  हैं  ;  ak

 उनका
 ब्यौरा  क्या है  ?

 ह
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 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  श्रीमान्‌  ।  मजूरी
 भुगतान

 १९३६  के  अन्तर्गत  कर्मचारियों की  अनुमति  से  भ्रमण  बचत  प्रतिभूतियों  में  धन  लगाने  के  लिये  मजूरी

 में  जिसमें  लाभांश  भी  सम्मिलित  है  जैसा  कि  अधिनियम  में  बताया  गया
 कटौती

 की  जा
 सकती

 है  ।

 शौर  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 विभिन्न  करों  को  रानी

 € ८१.  श्री  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PELE  से  ३०  RERo  तक  बिक्री  श्राय  कर  कौर  मृत्यु  शुल्क  के

 रूप  में  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ;  शौर

 उपरोक्त  अवधि  में  कथित  करों  से  हुई  राय  पिछले  वर्षों
 की

 ara
 की  तुलना  में

 कैसी

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 १

 EXE  से
 ३१  १६६०  तकरार

 कर से  ३७३ '  ३  करोड़  रुपये  मृत  सम्पत्ति-शुल्क  से
 v-o8  करोड़  रुपये

 की  रकम  वसूल  हुई
 |

 १९५७ से  ३१  १९५८ तक  कौर  १९५८ से  ३१  PeKE

 aan सक  इकट्ठी  हुई  रकमों  का  ब्योरा  यह  है

 १  १९४७  से  ्  मैचों  ही  १९५८  से

 देरे  १६५८
 तक  ३१  १६५६  तक

 रुपयों  में  )

 ग्राहक  ३२०  ३३  ३३१.  रे ६

 मृत  सम्पत्ति-शुल्क  FRR  देदे

 केन्द्रीय बिक्री  कर  के  बारे  में  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौढ़  उसे  सभा  की
 aq  पर  रख

 दिया  जायगा  |

 रफी  की  खेती

 £८२.  श्री  डामर  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  किस  प्रदेश  में  अफीम  की  खेती  का  क्षेत्रफल  सबसे  प्रदीप  है  ;  कौर

 किस  प्रदेश  में  सब  से  अच्छी  अफीम  पैदा  होती  है  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :  (#)  मध्य  प्रदेश में  ।

 ही  क्षेत्रों--उत्तर  मध्य  प्रदेश  कौर  राजस्थान  जहां  पोस्त  की  खेती
 ह
 होती

 अच्छी  किस्म  की  अफीम

 पैदा  होती  है  न  weiter  een  irae
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 aaa  की  सती  में  विधि

 £८३.  श्री  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पिछले  वर्षों  की  अफीम  की  खेती  के  क्षेत्रफल  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  खेती  के  क्षेत्रफल में  कितनी  हुई

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  जी

 PEXG—UG  के  मौसम  से  जितने  रकबे  में  पोस्त  की  खेती के  लिए  लाइसेंस दिये  गये

 उसका  ब्योरा  यह  है  a
 $$$

 पोस्त  की  खेती  का
 रकबा

 ५ =

 PEXGV—US  १,०  ४,२३९

 PEYG—VE  BRO,  FRR

 PEXE+~Ko  3.0  ५६२

 REL O—RR
 गारा

 १,&  ०,०००  )

 झन सचित  ख़ादिम  जातियां ह

 EGY,  थी  डामर
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 कितने  राज्यों  में  अनुसूचित  प्राचीन  जातियों  के  लोगों  को  हरिजनਂ  वर्ग  में  शामिल

 किया  गया  है  ;  कौर

 ऐसा  करने  के  क्या  विशेष  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  भारतीय  संविधान  के  PSR  (%)  अनुच्छेद के
 ्य  पप उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  जब  राष्ट्रपति  द्वारा  किसी  ख़ादिम  जाति  को  अर  अनुसूचित

 wa  है  दिन  जाति  घोषित

 कर  दिया  जाता  तो  उस  भ्रादिम  जाति  को  भ्रनुसुचित  जाति  के  वर्ग  में  सम्मिलित  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  नाम  का  कोई  मान्यता  प्राप्त  वर्ग  नहीं  है  ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 केरल  में  लिग्नाइट  के  निक्षेप

 fess
 q

 ऋ ०  क०
 गोपालन

 :

 ईश्वर  श्रययर च्

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  कलेवर  जिले  के  वेनगावा  में  लिग्नाइट  ने  कोई  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  कितने  निक्षेप  पायें  गये  हैं  ;  कौर

 य  निक्षेपों
 से  लिग्नाइट  निकालने

 की  कोई  योजना  a

 मूल  was  में



 रैप  लिखित  उत्तर  २९  EQo

 खान  ait  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  को

 कानपुर  में  वेनगावा  में  लिग्नाइट  के  कोई  निक्षेप  नहीं  मिलें  हैं  ।

 अझर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक  प्रतिनिधि  मंडल

 1६९८६.  कुमारी  सो०  वेद कुमारी :
 क्या  वैज्ञानिक  wader  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  PEYE-Fo  तथा  PEQO-|k  में  प्र्  तक अन्तर्राज्यीय  सांस्कृतिक

 प्रतिनिधि मंडल  भेजें  गये  हैं  ;

 उपरोक्त  wats  में  किस-किस  राज्य  से  कितने-कितने  प्रतिनिधि  मंडल  भेजे  गये  हैं  ;  शौर

 इस  ara  के  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गई  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  alt  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  म०  Ato  (%)  हों

 श्रीमान  ।  सांस्कृतिक  दलों  के  अन्तर्राज्यीय  झ्रादान  प्रदान  की  इस  मंत्रालय  की  योजना  के  झश्तरगंत  |

 PEYE—KHo  में  एक  दल  मनीपुर  से  भेजा  गया  था  कौर  एक  जम्मू  कौर  काश्मीर से

 तथा  FEGO-KR  में  राज  तक  एक  दल  श्रांत  से  भेजा  गया  था  ।

 के  लिये  इस  मंत्रालय  के  बजट  में  इस  योजना  के  लिये  १  ५  लाख  रुपयों

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 त्रिपुरा  में  ख़ादिम  जाति  संगठन

 TES.  थी  दशरथ  देव  :
 क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  झादिकांगसा  समिति  नामक  एक  area  जाति  संगठन

 त्रिपुरा  के  सब रूम  तथा  बे लोनिया  सब  डिवीजनों  की  आदिस  जातियों  के  प्रत्येक  व्यक्ति

 रुपय z
 ~

 से  यह  कहकर  ११  रुपये  इकट्ठे  कर  रहा  है  कि  प्रत्येक  को  सरकार  A  ऋण  के  रूप  में  १,०००

 दिये  जायेंगे  ;  कौर

 यदि  तो  इन  समाज  विरोधी  तत्वों  से  ग्रामीण  जातियों  के  भ्र ज्ञानी  लोगों  को  बचाने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ate  जानकारी  एकत्र  कीः  जा  रही
 । है  प्रौर  सभा-पटल पर  रखी

 जाये

 सिद्धपुर  में  यद्रमहल

 Fess.  श्री  पु०  र०  पटेल  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शौर  सास्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  सिद्धपुर
 में  रुद्रमहल  राष्ट्रीय  महत्व  के  प्राचीन  स्मारक

 के  रूप  में  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  की  देख  रेख  में  है  ?

 —  eee
 भ्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म

 गा  rarest
 ०

 मो०
 :

 हां  श्रीमान्‌  ।

 मूल  wat  में
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 दिल्ली  नगर  निगम  के  सदस्य

 feces.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्यों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 संघ  गृह  मंत्रालय  ने
 इस

 बात  पर
 आपत्ति  की  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन

 उपक्रम
 की

 बसों  में  नि:शुल्क  यात्रा  के  लिये  दल्ली  नगर  निगम  के  सदस्यों  को  पास  दिये  गये
 FAT

 ग्रा युक्त  से  इस  रियायत  को  वापस  लेने  के  लिये  कहा  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  श्प्रौर  निगम  के  मुख्य  परीक्षक

 द्वारा  आपत्ति  उठाये  जाने  पर  महा  प्रबन्धक  ने  भारत  सरकार  से  सलाह  ली  कि  निगम के  सदस्यों

 को  fryer  यात्रा  के  पास  वेध  है  श्रद्वा  नहीं  ।  इस  पर  विचार  किया  गया  तथा  महाप्रबंधक

 को  बताया  गया  कि  दिल्‍ली  नगर  १९५७  के  उपबन्धों  के  अनुसार  ऐसे  पास

 जारी  नहीं  किये  जा  सकते  |

 पंजाब की  तल  की  मांग

 TREO.
 श्री

 fag  भगोरिया :

 wt  ०  हू ०  मेहदी

 क्या  खान  शौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने  पंजाब  सरकार  से  यह  कहा  था  कि  वह  झपने  परिवहन  निगम

 के  लिये  आयातित तेल  खरीद  ले ;  ak

 यदि  at,  तो  wa?

 far  श्र  तेल  मंत्री  के०  दे०  :
 कौर

 जी  हां
 |  १९६०

 के  मध्य में  कभी  भारतीय  तेल  समवाय  ने  पंजाब  सरकार  से  इस  बारे  में  निवेदन  किया  था  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुतुचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कानूनी  सहायता

 1९६१.  श्री  बे०  च०  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ११  १९६०  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ६२५  के  उत्तर  के  संबंघ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बीच  इस  बारे  में  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  है  कि  TT  १४६९-६०

 में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  को  जो  कानूनी  सहायता

 दी  गई  उसका  कहां  तक  उपयोग  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  जाति  के  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  सहायता  दी  गई  ;

 इन  अनुदानों  के  रूप
 में
 कितनी

 रकम  दी  गई ;
 wk

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  पूरी  जानकारी  प्राप्त  करने

 में  देरी  के  क्या  कार  हैं  ?
 senna  लि  कन  य

 मूल  भ्रंग्रेजी  मैं



 evo  लिखित  उत्तर  REKO

 उपमंत्री  (staat  :  जी  नहीं  |

 उत्पन्न नहीं  होते  । घौर  प्रश्न  SOT  वद  Fae

 सरकार  ने  बताया है  उन्हें  कभी  जिलों  से  पूरी  जानकारी  प्राप्त  नहीं

 हुई है  ।

 में  बाल  भवन

 1९6६२.  श्री  दलजीत  क्या  शिक्षा  मंत्री  २६  १६६०  के  अतारांकित

 wer  संख्या  ५२७  के  उत्तर  के  संबंघ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 ने  बाल
 भवन  के

 निर्माण
 में

 अरब
 तक

 क्या  प्रगति की

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  :  जो  काम  ga  चुके  उनके  अलावा

 इस  बीच  निम्नलिखित  कार्य  पूरे  हो  चुके  हैं

 (१)  शौक  की  वस्त्रों  का  पुस्तकालय  तथा  प्रशासनिक  कक्ष  |

 (२)  सड़कें  ऊपर  कोलतार  नहीं  किया  गया  ।

 (3)  अहाते  की  दीवार  ।

 (४)  बिना  छने  पानी  की  सप्लाई  |

 ट्रांसमीटरों  का  निर्माण

 Fear.
 att

 aster
 :

 Lat राम  कृष्ण

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  इलेक्ट्रा  नाक्स  में  ट्रांसमीटरों  के  निर्माण  के  लिये  एक  जापानी

 फर्म  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  करार  का  ब्योरा  कया है  ?

 मंत्री
 कृष्ण  :  जी  हां

 ।

 करार  का  ब्यौरा  बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 ग्वालियर में  भूमि

 €€४.  श्री  रामजी  वर्मा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मध्य  प्रदेश  में  ग्वालियर  (  भूतपूर्व  ग्वालियर  में  सेना  के  प्रयोग  के  लिए
 कितने  एकड़  भूमि  सरकार  के  भ्र धि कार  मैं  है  ;

 क्या  यह  सच
 है  कि  कथित  भूमि के  श्रषिकतर भाग  की  सब  सेना  के  प्रयोग

 के  लिए  श्रावद्यकता  नहीं

 मूल  wast  मैं
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 यदि  तो  क्या  इस  भूमि  को  खेती  के  लिए  किसानों  को  देते  का  विचार है
 ;  कौर

 (3)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  इस  विषय
 में

 सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  :  लगभग  ८२,०००  एकड़  |

 जी  नडढ़ीं

 तथा  wet  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  में  चुंगी  का  लिय  जाना

 Jo  to

 1९६९४.
 Lat

 मा०  Ho  गांघी :

 क्या
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  माल  नई  दिन  दिल्ली  नगर  निगम  तथा

 दिल्‍ली  छावनी  की  सीमाओं  के  बाहर  के  क्षेत्रों  से  उन  जीपों  संप्याप्रों  की  सिवानों  के  बाहर  के

 क्षेत्रों  को  भेजा  जाता है  किन्तु  जो  केवल  भे  ने  जाने  के  लिये  दिल्‍ली  के  रेलवे  स्टेशनों  पर  लाया  जाता

 उस  पर
 सरकार  चूंगी  लेती है  ;  ak

 REYE—Fo  में  इस  प्रकार  कितनी  चूंगी  वसूल  की  गई ?

 मंत्री  गो०  ब०  दिल्‍ली  नगर  निगम  Pex

 की
 घारा  905( 2)  के

 अन्तगेंत
 उस  सभी  माल  पर  चूं  गी  ली  जाती  है

 जो
 बाहर  के  किसी

 स्थान  से

 रेलवे  या  सड़क  द्वारा  दिल्‍ली  के  संव  राज्य  क्षेत्र  में  लाया  जाता  तथापि  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य

 क्षेत्र  में  लाये  गये  उस  माल  पर  चुंगी  जड़ों  ली  जाती  जिसे  तुरन्त  बाहर  भेजता  हो  ।  पते  संबंधित

 प्रक्रिया  दिल्‍ली  सीमा  art  शुल्क  १९४५८  में  निर्धारित की  गई  हे  से  उद्यत aa

 संलग्न  |  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्घ  संख्या  ३९]

 प्रदान  उत्पन्न  श  क्योंकि
 रेल

 द्वारा  तुरन्त  भेजे  जाने  वालें  माल  पर
 यां  तो

 दूंगी  ली  नहं  जाती  है  या  दिल्‍ली  सीमा  मार्ग  शुल्क  १९५८  के  उपबन्धों
 के  अनुसार  वापस

 कर  दी  जाती है  ।

 1९९६.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  को  ऐसे  कई  मामलों  का  पता  चला है  जिनमें  मुख्यतः

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  ने  लाभ  की  दृष्टि  से

 स्वपरासियों  की  जगह  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  कौर

 wat  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  क्या  प्रयत्न  कर  रही  अथवा .  करना

 चाहती  है
 ?

 क  य  नी
 मूल
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 1  सुचना  ake  प्रसारण  मंत्री
 :  att

 क्षेत्रों का  संबंध  है  सरकार  को  ऐसे  किसी  मामले
 का

 नहीं  चला  है  क्योंकि
 इन

 संघ  राज्य
 क्षेत्रों

 में  अध्यापकों  का  निम्न  वेतन  क्रम  चपरासियों  के  वेतन  क्रम  से  अधिक  है
 ।

 तथापि  यह  खबर  मिली  है  कि  कुछ  राज्यों  के  प्राथमिक  स्कूलों  के
 अध्यापकों

 ने  ऐसा  किया

 था  ।

 इस  बात  की  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  संबंधित
 राज्यों  में  वेतन  तथा  मंहगाई  ७

 के  रूप  में  जो  कुल  पारिश्रमिक  दिया  जाता है
 उसको

 बढ़ा  दिया
 जाये  ।

 समाज  कल्याण

 Seo.  श्री  खुदा वकत राय  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रागामी  वर्ष  से  समाज  कल्याण  केन्द्रों  के  कल्याण
 कार्यक्रम  के

 बिमान  स्वरूप  में  कु  विशेष  परिवहन  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  वह  क्या  होगा  ;

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  समाज  कल्याण  मंत्रणा  बोर्डों  से  इस  बारे में  परा मर्दो  किया

 मया  हे  ;

 यदि  ही  तो  उनकी  कया  राय  हैं
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  :  at  ।  सामुदायिक  विकास  अच्छों

 के  बाहर  प्रायोजनांश्रों के  मूल  स्वरूप  में  ।

 इन  प्रायोजना  केन्द्रों  के  कार्यकलाप  जो  श्री  तक  प्रायोजना  कार्यान्वयन  समितियों

 द्वारा  राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकारी  बोर्डो  के
 पथ

 प्रदर्शन  में  किये  जाते
 अगले  वित्त ्

 से  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ae  के  सहायक-श्रमदान  कार्यक्रम  की  मद

 से  उपयुक्त  अनुदान  लेकर  किये  जायेंगे  ।

 जी  हान

 प्रसर  वित
 परिवारों  को  वे  अपनाने  के  लिए  सहमत  वो  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  कार्य  के  बारे  में  प्रतिशत  दन

 1९६६८.  श्री  रॉम  wey  गुप्त  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  कार्य  की  व्यापक  जांच  करने तथा  उसके  पुनर्गठन

 के  लिये  सिफारिश  करने  के  लिये  गठित  की  गई  सात  सदस्यीय  समिति ने  अरब  तक  अपनी  रिको
 कौर पेश  कर  दी  है  ;

 ्  यदि  तो  उसका
 ब्यौरा

 मूल  श् प्रेजी
 में



 लिखित  उत्तर ब  १८८२  )  १४५३

 वित  मंत्री  सोरार  देसाई )  श्रीमान  ।  समिति  RV L-LEKo

 को  गठित  की  गई  थी  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 वेतन  की  बकाया  रानी

 1९९९.  श्री  स०  मो०  बनर्जी :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  नये  वेतन क्रम  लाग ूकरने  के

 स्वरूप  मिलने  वाली  बकाया  राशि  ares  कारखानों  में  औद्योगिक  कौर  testa fires  कर्मचारियों

 को

 यदि  तो  क्या  सभी  वर्गों  के  कर्मचारियों को  लाभ  gar

 यदि  तो  कितना  लाभ  garg  ;  श्र

 यदि  तो  किन-किन  वर्गों  के  क्मेंचा  रियों  को  लाभ  नहीं  हुआ  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है

 दौर  उपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ॥

 ea से  तल

 श्री  स०  श्र०  मेहदी

 1१०००  4  at
 गठ  देव

 Lat  उस्मान  चली  at

 क्या  खान  कौर  इबन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूस  से  जहाज  द्वारा  कोई  तेल  कोचीन  भेजा  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रौढ़  तेल
 मंत्री  के०  दे०

 :  इंडियन पायल  कम्पनी

 लिमिटेड को  REO  के  wea  में  सोवियत  रूस  से  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  का  श्रपना  प्रथम

 ड्रा  ।  as  तेल  बम्बई में  उन  दो  टंकियों में  कर  दिया  गया  जिन्हें  कम्पनी  ने  से

 प्राप्त  किया  था
 ।

 सोवियत  रूस  से  भेजे  गये  मिट्टी  के  तेल  की  दूसरी  टंकी  ७-११-६०  को  बम्बई  पहुंची
 ।

 बम्बई  में  भ्र  त  वाल  मिटटी  के  तल  को  पथ  न  बनाने  के  लिये  कम्पनी  ते  लगभग  ३,६६३  टन  हाई

 स्पीड  gag  क  बम्बई  की  एक  टंकी  से  कठिन  म  नौसेना  की  टंकी  में  जिसे  उसने इस  काम  कं

 लिये  इस  बीच  प्र  प्त  लिया  थ  '  भेज  का  निश्चय  किया ।  यह  हाई  te  डीजल श्र  यल  बम्बई

 खरे  कोचीन  दूसरी  टंकी  में  भेजा  जो  केरल  राज्य  रास  पास  के  क्षेत्रों  का  पेट्रोलियम  उत्पादों

 का  संभरण  करने  के  लिये  मुख्य  बन्दरगाह  है  ।

 जाली  पारपत्र का  मामला

 1१००१.  श्री  रास  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोचीन  पत्तन  से  जारी  हुए  जाली  पारपत्रों  के  मामले  में  भ्रन्तग्रस्त  सभी  भययुक्त

 wey  लिये  गये
 हैं

 श्र

 pas  प्रंग्रेजी  में
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 +>.

 हि
 ि  is  a  यदि

 तो

 इस

 gm है  ?

 tre  ्-कार्यो  मंत्री  गो०  To
 :  कोचीन  पत्तन  से  जारी  किये  जाली

 त्रों

 कोई  मामला नहीं  ऐसे  दो  मामले  हैं  जिनमें  यात्रा  अभिनेताओं
 की

 सहायता  से

 क

 पत्तन  पंजीकरण  शझ्रधिकारी  की  कनोखी  से  पारपत्र  और  वीसा  के  आवेदन  पत्रों  पर  जाली  पृष्ठांक

 गया  बताया जाता  है  ।  इससे  सम्बन्धित  सभी  अभियुक्तों  को  पकड़  लिया  गया  है
 ।

 ्र  है  उसे  फरार  घोषित  कर  दिया  गया  है
 ।

 =

 सभी  के

 विरुद्ध

 मुकदमे  दामन  कर  दिये  गय  हैं

 और

 उनके  reg

 se

 के  लिये  लम्बित हैं  ।

 ्
 विमान  दुर्घटनायें कि  ग

 Ce
 1१००२-  श्री श्री श्रासर : क्या क्या  रक्षा  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 यह  सच  है  कि  ८  १९६६०.

 क

 सरिस  tres  Gian)  का  बराया  दि

 प्रतिरक्षा
 मंत्री  कृष्ण  सेना )  :

 जी  हां

 विमान  प्रशिक्षण  उड़ान  कर  रहा  था  प्री  केवल  विमान  चालक  ही  था  जो  कि

 मारा  गया  विमान  नष्ट हो  गया  ।
 एक  जांच  अदालत  दुर्घटना

 की
 जांच

 कर
 रही

 है  ।

 "  a

 केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड  में  wax  डिवीज़न  कलक

 द

 i  oo8.  श्री
 भ्र०  मु०  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे कि  :

 )  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्डे  के
 दो  अर्थात  निरीक्षण  निदेशालय

 रग
 निदेशालय

 में  2eYvy,  gays
 गौर  Reus F में  इंस्पैक्टर की  ग्रीड

 की  गई  विभागीय  परीक्षा  में  कितने  qo  डी०  सी०  बैठे थे  ;

 उपरोक्त  वर्षों  में  प्रत्येक  ad  कितने  उम्मीदवार  परीक्षा  में  सफल  घोषित

 इस  बीच  कितने  सफल  उम्मीदवारों  पदोन्नत  किया  गया  ;
 ल्

 ि

 ...  क्या  यह  सच  है  कि  पदोन्नति  के  लिये  की  जाने  वाली  विभागीय  ate  अब  बन्द करे
 ?  ६:  ह

 क यदि  तो  पदोन्नति  की  कसौटी  कया  है
 ?

 मंत्री
 मोरारजी

 निरीक्षण  निदेशालय  REXY  Reus  Fee
 ३४

 मल  aa  में
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 PEXE प्र  त  १९५७  gays

 )

 निरीक्षण  निदेशालय

 निरीक्षण  निदेशालय

 )

 निरीक्षण  निदेशालय

 )

 निरीक्षण
 निदेशालय

 )
 2

 इंस्पैक्टरों  की
 ग्रेड  में

 पदोन्नति  के  लिये  जिसके  सम्बन्ध  में  उपरोक्त

 गये  थि  के  अ्रधीन  कर्मचारियों  के  लिये  की  जाती  है  ।  ।  ये  निदेशालय

 पूरक  विभाग  हैं  |  निदेशालयों  के  कुछ  कर्मचारियों
 को

 उपरोक्त  परीक्षा  में  बैठने
 की  अनुमति दे  दी

 गई थी  ;  परन्तु  यह  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  क्योंकि  उनके  लिये  प्राय-कर  विभाग में  स्थान

 प्राप्त  करना  बड़ा  कठिन  था

 गुजरात  के  कोयले  के  निक्षेप

 1१००४.  श्री  रघुनाथ  सिह  क्य  खान  कौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  एक  दल  ने  ३६०  फुट  की  गहराई  पर

 कोयले  के  निक्षेपों  का  पता  लगाया  है  ?

 farm  श्र  तेल  मंत्री  के०  दे०
 जी  नहीं ।

 मंत्रालय  के  निर्धारित  फार्म

 १००४.  श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  क्या  खान  Whe  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  खान  इंधन  मंत्रालय  में  प्रयोग  होने  वाले  विभिन्न  प्रकार  के  asi  में

 छपे  लेखन-सामग्री  सम्बन्धी  फार्मों  को  हिन्दी  में  भी  उपलब्ध  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना है  ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  खान

 व  इंजन  मंत्रालय  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  लेखन-सामग्री  सम्बन्धी  फार्मो  का  दोनों  भाषाओं

 ब
 जहां  तक  संभव

 व
 आवश्यक  समझा  छापे  जाने  का  विचार  है

 ।

 ee  कुछ  wet  पहले  से  ही  हिन्दी  में  उपलब्ध  कर  दिये  गये  हैं

 ।

 मल  क» ह  में
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 सामान्य  निर्वाचन के  लिये  हिन्दी  के  फार्म

 १००६.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 (*)  क्या  निर्वाचन  आयोग  आगामी  सामान्य  faaier  में  प्रयोग  होने  वाले  प्रपत्रों  )

 को  हिन्दी  में  छपवाने
 की

 कोई  व्यवस्था  कर  रहा  है
 ;

 यदि  तो  उसका  व्योरा  कया  है
 ?

 fafa  मंत्री  श्र०  कु  शर  (a)  निर्वाचनों  में  प्रयोग  होने  वाले  प्रपत्र

 (wrt),  चाहे  अंग्रेजी  में  हों  या  हिन्दी  में  हों  अथवा  किसी  न्य  प्रादेशिक  भाषा  में  हों  उन्हें  राज्य

 सरकारें  छपवाती  हैं  कौर  जनता  में  वितरित  करती  हैं
 ।

 निर्वाचन  arin  ने  राज्यों  के  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारियों को  इस  श्राव्य
 के  निदेदा  जारी

 किये  थे  कि  वे  साधारण  जनता  को  यथास्थिति  हिन्दी  या  प्रादेशिक  भाषाओं में  ये  प्रपत्र  उपलब्ध  करने

 के  लिये  कार्येवाही करें  site  इन  हिदायतों  के  अनुसार  कार्यवाही  भी  हो  गई  है
 ।

 हिन्दी  प्रपत्रों  का

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  कुछ  हृद  तक  पंजाब
 दिल्‍ली

 में
 होता

 है  ।

 अझरसिस्टेंटों  के  वेतन  ऋम

 1१००७.
 श्री  रास  गरीब

 :  क्या
 सित

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  द्वितीय  वेतन  आयोग  द्वारा  जिस  वेतन  क्रम  की  सिफारिश कौ  गई  है

 भर  जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  के  बारे  में  श्रसिस्टेंटों  अथवा  उनके
 संघ

 की
 से  कोई

 अभ्यावेदन प्राप्त  gate  ;  कौर

 यदि  तो  यह  अभ्यावेदन  विस्तार  से  क्या  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय

 किया गया  है  ?

 मंत्री
 मोरारजी

 :
 जी  हां  |

 इस  का  सार  यह  है
 कि

 वेतन  आयोग  ने  जिस  वेतन-क्रम  की  सिफारि दया  की  है
 are

 जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  उसमें  न्यूनतम  वेतन  में  इतना  परिवर्तन  कर  दिया  जाय

 कि  Fo—-T—2EUS
 को

 मिलने  वाला  सम्पूर्ण  महंगाई  भत्ता  वेतन  में  मिला  दिया  जाय  ।  भ्र भ्या वेदन

 में श्रागे कहा गया है कि कहा  गया  है  कि
 quate

 पुनरीक्षित  वेतन-क्रम  के  शुरू  में  कुल  उपलब्धि  में  कोई  कमी  नहीं  होती  ,

 तथापि  श्रागे  चल  कर  कुछ  पर  अधिकारियों  को  उससे  कम  वेतन  मिलेगा  जो  कि

 उन्हें  वर्तमान  वेतन-क्रम  के  चालू  रहने  में  मिलता  |  सरकार  इस  शभ्रभ्यावेदन पर  बड़ी  सावधानी  से
 विचार  कर  रही  है  ।

 —EE  a et  ce  8

 fast  भेजी



 लिखित  उत्तर  |  है १८८२  )

 बेर  तक  काम  करने  का

 श्री  रान  गरीब

 feos,  1
 श्री  इ्द्जीत

 क  (  श्रीमती  रेणु  चित्रों
 :

 fra  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देर  तक  काम  करने  के  लिये  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  भत्ते के  सम्बन्ध

 में  बेतन  आयोग  ने  जो  सिफारिशों  की  क्या  सरकार  ने  उसके  बारे  में  अपना  कोई  निर्णय  किया है

 यदि  तो  यह  क्या  है  पौर  उसे  कब  से  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 बित  मंत्री  सोराबजी  :
 झर  मामला  कभी  विचाराधीन  है  ॥

 अवैध  दाराब  का  निर्माण

 1१००८.  श्री  रॉस  गरीब  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  मास  में  दिल्‍ली  में  शराब  के  निर्माण  के  कितने  मामले  सरकार  ने  पकड़े

 हैं
 ;

 ऐसे  कितने  लोगों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  कौर  सजा  प्राप्त  करने  वाले  लोगों  की

 संख्या क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  १६  १९६०  से  १४५  श  €६  ७

 तक  की  अवधि में  ६२  मामले  पकड़े  गये  हैं  ।

 ४३  मामलों  को  ward  में  भेजा  गया  है  पौर  १७  की  जांच  चल  रही  है  ।  ४३

 मामलों  में  से  तीन  मामलों  में  सजा  दे  दी  गई  है  कौर
 ४०

 मामलों  में  कभी  मुकदमा चल  रहा

 सेक्शन  अाफिसरों  की  नियुक्ति  के  लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा

 1१०१०.  श्री  रास  गरीब  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ग्रेड  २  कौर  ग्रेड  ३  के  सेक्शन  प्रफेसर  की  प्रेडों  के  मिला  दिये  जाने के

 बलीराम  स्वरूप  केन्द्रीय  सचिवालयों  में  सेक्शन  अाफिसरों  की  भरती  करने  के  लिये  संघ  लोक  सेवा

 श्ञायोग  की  मौत  दूसरी  परीक्षा  ली  जाने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है

 तो  यह  परीक्षा कब  होगी  ;

 इसका  पाठ्यक्रम  कया  होगा  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 कौर  झाई०  To  एस०  श्रादि

 प्रतियोगी  परीक्षा  जिसके  आधार  पर  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा
 की

 सेक्शन  झ्राफिसर  ग्रेट  में

 frat की  जाती  यथावत्‌ १९६१  में  होगी  ।  पदोन्नति  कोटा  में  इस  ग्रेड  में  नियुक्तियां  करने
 के

 लिये  एक  दुसरी  प्रतियोगी  परीक्षा  करने  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।

 इन  सभी  परीक्षाओं  का  पाठ्यक्रम  इन  परीक्षाओं  सम्बन्धी  नियमों
 में  उल्लिखित  कर

 ee
 दिया  जायेगा  ये  नियम

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  नोटिस  के  साथ  प्रकाशित  कर  दिये  जायेंगे

 ।

 मूल  प्रंप्रेजी  में



 gv Ys  २९  rato

 प्रौढ़  seq  प्रशिक्षण देहरादून

 १०११.  श्री  पद्म  देव  क्या  दिक्षा  मंत्री  २४  १९६०  के  अतारांकित  संख्या

 १४१३  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पिछले  दो  वर्षों  में  सरकार  ने  प्रौढ़  ara  प्रशिक्षण  देहरादून  में  प्रशिक्षित  कितने

 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  केन्द्र  के  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने
 a

 बसाने  के
 लिये

 कोई  स्थायी  प्रबन्ध  किया  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  कैसा  7):  चालीस  |

 समस्त  राज्य  रोजगार-निदेशकों  को  यह  area  दे  दिया  गया  है  कि  वे  प्रौढ़  प्रणव

 प्रशिक्षण  केन्द्र  के  प्रशिक्षित व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाने  में  विशेष  सहायता  जिन  क्षेत्रों में

 भ्रम  व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  रोजगार  दफ्तर  स्थापित  उनमें  इन  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  इन

 दफ्तरों  द्वारा  भी  सहायता  प्रदान  की  जायंगी  ।

 दिल्‍ली  में  बुनियादी  दिक्षा

 1१०१२.  श्री  राम  कारण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बुनियादी  दिक्षा  का  पुनर्नवीकरण  करने  के  लिये  दिल्‍ली

 प्रशासन ने  कोई  कार्यक्रम तैयार  किया

 क्या  दिल्‍ली  शिक्षा  निदेशालय  द्वारा  राजधानी  में  चल  रहे  बेसिक  स्कूलों  की  प्रगति  का

 मुल्यांकन  करने
 के  लिये  ई  मूल्यांकन  समिति  स्थापित  की  है  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  :  और  जी  हां

 खांड  सारी  पर  उत्पादन  शुल्क

 श्री  fro  do

 ६ 1  o%3
 at  राम  शरण

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालक  (2 FERE-%  में  (१)  खांडसारी  चीनी  पर  उत्पादन  रुक  ह  है  )  aig  सारी  चीनी  पर

 कम् पाउन्ड  लेवी
 ;  कौर  (३)

 खांडसारी  चीनी  की  प्रक्रिया  से  शुल्क  के  रूप
 में

 कितनी
 राशि  वसूल  की  गई  ;  AK

 FEXE-Ko
 में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  खांडसारी  चीनी  का  निर्माण  हुआ

 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  भ्रपेक्षित  जानकारी विवरण
 समापटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रनुवन्ध  संख्या  ४०]

 मूल  अंग्रेजी में



 &  १८८२  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  PEKO-G8  PELE.

 के  बारे  में  विवरण

 राष्ट्रमण्डल  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  YarH-aT7  जवाहरलाल  :
 कुछ  सप्ताह  पहले  ब्रिटेन

 के
 प्रघान  मंत्री  श्री  मैकमिलन  ने  राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्रियों  का  अगला  सम्मेलन  शुरू  मार्च  में  करने के

 बारे  में  मेरी  सलाह  मांगी  थी  ।  उनका  विचार  था  कि  संसार  की  हाल  की  हलचल  घटनाओं  के  कारण

 शौर  अन्य  कई  कठिन  समस्याओं
 क  '

 देखत  हुये  सम्मेलन
 की

 तिथि  पहले  निश्चय
 की

 गयी  थी
 उसको

 बदल  कर  सम्मेलन  पहले  ही  बुलाना  ज्यादा  भ्रच्छा  होगा

 मेंने  इस  विचार  का  स्वागत  किया  परन्तु  उन्हे  बताया  कि  बजट  सत्र  के  कारण मेरा  उस  समय

 भारत  से  बाहर  जाना  मुश्किल  होगा
 |
 मेंने  उसके  कुछ  बाद

 की
 तारीख  का  उन्हें  सुझाव  परन्तु

 साथ  यह  भी  कहा  कि  यदि  यह  तारीख  ठीक  न  जंचे  तो  में माचें की की  वही  तारीखें  मानने को

 तैयार हूं
 ।

 उसके  बाद  राष्ट्रसंघ  मंडल  के  अरन्य  प्रधान  मंत्रियों  में  वापस  में  सलाह  हुई  अब  यह  तय

 हुआ  है  कि  सम्मेलन ८  १९६१  को
 लन्दन  में  शुरू  होगा

 ।  मेरा  विचार इस  सम्मेलन  में
 जाने

 —

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 इंडियन  इंस्टीच्यूट  श्राफ  खड़गपुर  के  लव  तथा  लेवा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 वैज्ञानिक  झुकाने  और  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०  :  श्री  हुमायूं

 कबीर
 की

 कौर  से
 म

 इंडियन  इंस्टीच्यूट  श्राफ  टेकनोलॉजी  PENS  की  धारा

 २३  की  SI-ATT  (४)  के  श्रन्तगंत  इंडियन  इंस्टीच्यूट  साफ  खड़गपुर  के  वर्ष  १९४८ ५६
 के  प्रमाणित  लेखे  की  एक  तत्संबंधी  लेखा-परी  गीत  लेखे  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टो--२४७३/६०]

 नागरिकता
 )  नियम

 उपमंत्री  :  में  नागरिकता  2EUY  की  धारा  e)

 की  उप-धारा  (४)  के  अन्तरगत  दिनांक  २४,  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को

 RWEo
 में  प्रकाशित  नागरिकता  १९६०  की

 एक  प्रति संभा  पटल
 पर

 रखती  हूं

 [yearns  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  A~—-Vror/ 0]

 ल

 अनुदानों
 की  अनपरा  मांगों  PR G0-F LA  बारे  में  विवरण

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 वर्ष  PEHO-KR  के
 लिये  राय-व्यस्क  (

 के  बारे  में  अनुदानों की  अनुपूरक मांगों  का  एक  विवरण  उपस्थापित करता  हूं
 ।

 अंग्रेजी  में



 2¥%o  समवाय  )  विधेयक  २६  Raho

 तारांकित  seat  संख्या  ६९२  के  उत्तर  की  शुद्धि

 तथा  प्रसारण  मंत्री  केसकर )
 :  हिन्दी  साहित्य  इलाहाबाद  कौ

 हिन्दी  साहित्य  रत्न  परीक्षा  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  २४  REGO  के  तारांकित  प्रइन  संख्या

 ER  पर  संवेदी  गोबिन्द  मुनेश्वर  दत्त  च  ०  Ho  भट्टाचायें  शौर  रघुनाथ  सिंह  द्वारा

 पूछे  गये  अनुपूरक  प्रश्नों के  उत्तर  में  डा०  श्रीमाली ने  बताया  था  कि  देश की  विभिन्न  हिन्दी  संस्थाओं

 ara  संचालित  विभिन्न  हिन्दी  परिवारों  का  स्तर  इंटरमीडियट  शर  alo  ए०  परीक्षाओं  शादी

 के  स्तर  के  बराबर  माना  गया  स्थिति  ag  है  कि  इन  संस्थाओं  द्वारा  संचालित  विभिन्न  ्र

 परीक्षाओं  at  केवल  इनकी  बराबर  वाली  परीक्षाओं  में  निर्धारित  हिन्दी  के  स्तर  के  संबंध  में  ही

 मान्यता दी  गयी  है  |

 ae  re  et  te

 समवाय  विधेयक  ——ATZ

 गम्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  wa  समवाय  १९४५६  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  खंडवार  विचार  करेगी  ।  खंड  १८१  पर  विचार

 होगा श्री  त०
 न०

 विट्रलराव  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 fatt  ao  ao  बिटुलराव  :  मेंने  कल  नाशिर  श्री  तंगामणि  श्र  श्री  रास

 fag  भाई  वर्मा  के  संशोधनों  पर  बोलते  हुये  यह  कहा  था  कि  किस  प्रकार  विभिन्न  श्रमिकों  संबंधी

 विधानों  में  अ्धिमा/य  भुगतान  की  राशि  बढ़ाई  जा  रही  है  यदि  यह  राशि  १०००  रु०  से  बढ़ा

 कर  २०००  रू०  कर  दी  जाय  तो  इससे  अंशधारियों या  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  हितों  की  किसी  प्रकार

 की  हानि  नहीं  होगी  .।

 श्री  सुरारका  १४  ao जे
 खण्ड  १८१  का  उद्देश्य खण्ड  ५३०  में  संशोधन  करना  है  |  यह्

 खण्ड  अधिमान्य  भुगतान  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  इसका  तात्पये  यह  है  कि  जब  किसी  समवाय का  काम

 हो  जाय  तो  उसकी  आस्तियों  का  वितरण  किस  प्रकार  किया  कौर  इस  वितरण  में  किसे

 दी  जाय  |  इस  खण्ड  के  द्वारा  हमने  मजदूरों  को  अधिमान्यता  प्रदान  की  है  ।  श्नंशधा रियों

 तथा  निदेशकों  को  तब  तक  कोई  राशि  प्राप्त  नहीं  हो  सकती  है  जब  तक  कि  मजदूरों  का  भुगतान  न  कर
 जाये  तब  यह  कहना  कि  केवल  १०००  रु०  शझंशधारियों पौर  निदेशकों  को

 दूसरों  &  भ्रमित  अच्छी  रकम  मिल  जायेंगी  गलत  है  ।

 इस  खंड  का  केवल  यह  है  कि  समवाय  के  अन्य  लेनदारों  में  से  मजदूरों  के  दावों  को

 श्ूबंवतिता  दी  जानी  यह  उन्हे दी  जा  रही  है  ।  ब्रिटेन  में  मजदूरों  को  २००  पौंड  का

 प्र धि मान्य  भुगतान  देने
 की  व्यवस्था है  ।  वहां  के

 स्तर  को  देखते  हुये  भारत  में  १०००  रु०  की  सीमा

 निर्धारित करना  उचित  है  ।

 श्री  वर्मा  ने  कल  यह  TH  रखा  था  कि  यदि  १०००  रु०  की  इस  सीमा  को  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता

 है  तो  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करने  से  लाभ  ही  क्या  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  भी  मजदूरों  को

 श्रमिक  लाभ  होने  की  गुंजायश  क्योंकि  सामान्य  अवस्थाओं  में  यदि  समबाय  शव  रा  मजदूरों को

 चुकाई  जाने  वाली  बकाया  राशि  कम  भी  होगी  तो  भी  उन्हें  १०००  रु०  की  रकम  देनी  होगो
 |

 तरा बह  रकम  ऐसे  समय  दी  जा  रही  है  जबकि  समवाय  बन्द  हो  रहा  है
 |

 अतः  इस
 सम्बन्ध

 में  कई

 मल  अंग्रेजी
 में
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 व्यावहारिक  कठिनाइयां  Gar  हो  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बक्स  एसोशियेसन  के  अध्यक्ष ने  संयुक्त

 समिति  के  सामने  साक्ष्य  देते  हुये  कहा  था  कि  अधिमान्य  भुगतान  की  राशि  में  वृद्धि  करने
 से

 समवाय

 की  सुरक्षा  पर  धक्का  पहुंचेगा  |  इसका  फल  यह  होगा  कि  बैंक  उनको  वर्तमान  शर्तों  पर  ऋण  नहीं  दे

 सकेंगे  ।  उन्होंने यह  भी  कहा  कि  इस  घारा  का  विधि  में  समावेश  हो  जाने  से  उन्हे  अग्रिम घन
 या

 ऋणों  का  मिलना  कठिन  हो  जायेगा  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  समिति  को  राय  दी  थी  कि  वे  रक्षित  बैक

 कौर  राज्य  बैंक  से  परास  कर  लेवें  ।  वस्तुतः  संयुक्त  समिति  इस  मामले  में  बहुत  दिलचस्पी  रखती

 थी  उन्होंने  बहुत  सोच  विचार  कर  इस  रकम  की  सीमा  को  १०००  रु०  रखा
 |  इसका

 यह  है  कि  समवाय  को  बन्द  होते  समय  मजदूर  को  १०००  रू०  अधिमान्य  भुगतान के  रूप  में  प्राप्त

 हो  जायेगा  ।  यदि  उसे  कुछ  ate  रकम  मिलनी  बाकी  है  तो  वह  रकम  उसे  न्य  लेनदारों  के  साथ

 ही  प्राप्त  होगी  ।  ara  यदि  श्राप  इस  राशि  की  सीमा  बढ़ा  देवें  तो  इसका  यह  परिणाम  होगा  कि  अरन्य

 लोग  समवाय  से  लेन-देन  करना  पसन्द  नहीं  करेंगे  ।  इसमें  संदेह  नहीं  कि  सरकार  श्रमिकों  को  अन्य

 सामाजिक  सुविधायें  भी  देवा  चाहती  है  ।  हम  सब  भी  यही  चाहते  हैं  ।  तथापि  हमें  इन  बातों  का  उपबंध

 इस  प्रकार  करना  चाहिये  कि  जिससे  हमारा  मुख्य  प्रयोजन  ही  wana  न  हो  जाय  |

 fat  काशीनाथ  पांडे
 में  श्री  मुरारका  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  १०००  रु०  की  जो

 राशि  रखी गई  उसमें  उपदान  इत्यादि  के  भ्र लावा  एक  नई  मद  छंटनी

 प्रतिकर भी  शामिल  तथापि  अधिकतम  रकम  की  सीमा  नहीं  बढ़ाई  गई  मेरा  निवेदन  हे

 fe  इस  राशि  में  वद्धि  की  जाये  ।

 श्री  रामसिंह  भाई  वर्मा  मेरा नि निवेदन  ऐसा  नहीं  है  कि  रिट्रेंचमेंट  कम्पेन्सेशन  की

 प्री  रकम  मिले  ।  मेरा  तो  निवेदन  यह  है  कि  ait  भी  कायन  के  अनुसार  f@aiiz  काम्पैंसेशन  के

 सम्बन्ध
 में  प्राप्त  २०,  २५  साल  की  स्विस  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी  माना  हैं  ।  ware  बाप  ऐवरेज  के  हिसाब

 से  टक्स्ठा दल  में  ११०  रु०  प्रति  माह  भी  गिनें तो  अ्रौसत  १२००  रु०  रिट्रेंचमेंट  काम्पैंसेशन  वैसे ही  हो

 जाता  है  ।  किन्तु  मैंने  रिट्रेंचमेंट  कम्पेन्सेशन  की  यह  पुरी  रकम  नहीं  मांगी  हैरत  जो  पहिले  ही  ass

 गाई  भत्ता प्राविडेंट फंड  के  १०००  ०
 ठहराये  गये  थे  उस  के  बाद  भी  वेज  बोले  के  फैसले  के

 भ्र तु सार  वेतन  बढ़े  हैं
 ।

 जरगर  पूरी  रकम  न  उस  का  कुछ  star  ही  मिले  तो  भी  वहू  २,००० रु०

 तो  होने  ही  चाहियें
 ।

 इसलिये  मैं  एक  भ्रंश  कौ  बात  कहता  पूरे  की  बात  नहीं  कहता  हूं
 |

 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  at  श्री  तंगामणि  द्वारा  रखें  गये  प्रस्ताव  का

 करता हूं
 ।

 उन  के  संशोधन का  ares  यह  हैं  किस  श्रघिकतम  सीमा  की  राशि  बढ़ा  कर  २५००  स०

 कर  दिया  यदि  ag  राशि  नहीं  बढ़ाई  गई  तो  इस  नये  खंड  का  कोई  लाभ  नहीं  हैं  क्योंकि

 १०००
 रु०

 की
 सीमा  तो  मूल  अधिनियम  में

 भी
 मौजूद  है

 ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  छंटनी

 प्रतिकर  भी  इसी  राशि  में  शामिल  कर  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  इस  बात  की  श्रीलंका  है  कि  समवायों

 को
 ऋण  इत्यादि  नहीं  मिलेगा  यह  सब  निराधार  है  जब  भी  श्रमिकों  का  प्रदान  उत्पन्न  होता  है  इस

 प्रकार
 के

 प्रश्न
 उठाये  जाते  हैं

 ।
 मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करें

 ।

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  इस  खंड  का  उद्देश्य  धारा  ५३०  का  संशोधन करना  है

 जोकि  परिसमापन  की  कार्यवाही  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  इस  का  सम्बन्ध  किसी  शस्य  स्थिति  से  नहीं

 यह  केवल  उन  दावों  का  set  है  जोकि  परिसमापन  के  चा  पैदा  होते  हैं
 |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यदि  afar ara  नहीं  होते  हैं  तो  यह  होता  है  कि  परिसमापक  समवाय
 की

 तारी  झ्रास्तियों  को  एकत्र  करता  कौर  उन्हें  सभी  संरक्षित  तथा  असंरक्षित  ऋण  Tava  को  समान

 रूप  से  वितरित  करता  है  ।  इस  में  संरक्षित  ऋणदाता  पहिले  शरर  mache  ऋणदाता  बाद  में  कराते

 इस  विधेयक में  कु  ड  ऋणदाताओं  को  अधिमान्य  ऋणदाता  का  दर्जा  दिया  गया  है
 ।  इन्हें  उपखंड

 से  तक  उल्लिखित  किया  गया  है  ।
 सुची  में  सर्वनाम  राज्य  के

 दावों  का  स्थान
 है  ।

 तत्पश्चात  कर्म  चोरियों
 ae

 श्रमिकों
 की

 मजूरी  जाती  है
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  जो  दावे  जाते  हैं  उन  में
 बैंकरों  या  wea  विनियोजन  सेवायों  द्वारा  लगाया  गया  अ्रम्रिम  बेचे  गये  माल  तथा  अन्य  स्रोतों

 द्वारा  किये  गये  भुगतान  के  दावे  ora  हैं  ।  यदि  अ्रविमान्य  ऋणदाताओं की  संख्या  या  उन  की  मात्रा

 में  वृद्धि  की  जायेगी  तो  इस  का  यह  परिणाम  होगा  कि  लग  की  राशि  समाप्त  हो  जायेगी  |

 दाता  समवायों  ने
 भी  यही  बात  कट्टी

 थी  |
 यह  आवश्यक  है  कि  हम

 इन
 की  संख्या  सीमित

 करें
 ।

 इस  मामले  में  यह  कहना  कि  मजूरी  ौर  दावों
 की

 स्पष्ट  राशि  उल्लिखित
 न  की

 जाय  इस  खंड  पर

 बहुत  खींचतान  करना  है  ।  इसलिये  मजूरी के  सम्बन्ध  में  इस  में  चार  महीने  की  मजूरी  रखी  गई  है  ।

 किसी  समवाय के  बन्द  होने  प्रौर  परिसमापन में  अन्तर  है  ।  ई  भी  समवाय  कुछ  वर्षों  के

 लिये  बन्द  हो  सकता  है  तथापि  फिर  भी  उस  का दिवालिया नहीं  हो  सकता  है  ।  यह  बात  सर  विधि

 के  ग्रीन  ait  है  ।  यह  धारा  तभी प्रभ/वी  होती  हैं  जबकि  किसी  समवाय का  दिवाला  निकलता है

 श्र उस  से  सभी  ऋणदाताओं  के  दाते  चुकाने  होते  हैं  ।  यदि  सभी  ऋ  गीतों  को  पुरी  राशि  चुकाई

 जा  सके
 तो

 वह  समवाय  दिव  जिया  नहीं  कहा  जायेगा  ।
 Prat  यह  स्पष्ट  है

 कि
 प्रत्येक  व्यक्ति

 को

 कुछ  कम  ले  कर  ही  संतोष  करना  होगा  |  इस  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  अधिमान्य  दावेदारों  को

 दावों  की  पुरी  राशि  दी  जाये  ।  यदि  समवाय  की  हस्तियां  wrath  हैं  तो  ऐसे  ऋणदाता  जिनहें  संरक्षण

 प्राप्त  नहीं  ह  या  जिन्हें  कोई  अधिमान्यता  प्राप्त  नहीं  है  उन्हें  क  ई  fer  नहीं  संभव  हैं

 मान्यता  प्राप्त  दावेदारों को  भी  बग  राशि  प्राप्त न  इसी  कारण  १०००  रु० की  सीमा

 गई  है  ।

 यह  तक॑  दिया  गया  है  कि  छंटनी  प्रतिकर  को  alaareay  दावों  के  अधीन  ला  कर  कोई  लाभ

 नहीं  gos  कपों  कि  दावों  की  राशि  में  वुद्धि  नहीं  की  गई  है  ।  छंटनी  प्रतिकर को  भ्र घि मान्य  दा  हें

 के  wd  रखना  ही  स्थिति  में  सुधार  करना  क्योंकि  अन्यथा  छंटनी  प्रतिकर  संबंधी  दावे

 सामान्य  दावों  के  अधीन  प्रायः  तथा  झ्र घि मान्य  दावेदारों  का  भुगतान  होने  के  गर चाए  उन  का  भुगतान

 किया  जायेगा
 ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  गौर  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  दावों को  भी  अधिमान्य  सुची

 में  रख  कर  वस्तुत  श्रमिकों के  सारे  दावों  को  अधिमान्यता  प्रदान  की  गई  इस  सीमा तक  संरक्षित

 श्र  अ्रसंरक्षित  दावेदारों  को  उन  के  दावों  के  भुगतान  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  इस  भुगतान  की  राशि  का  सम्बन्ध  है  जैसाकि  श्री  म्रारका  ने  बताया  है  कि  इंगलैंड
 जसे

 देश  में  जहां  कि  मजूरी  बहुत  अधिक  है  वहां  भी  इस  की  भ्र धिक तम  सीमा  केवल  २००  पौंड  रखी

 गई  है
 |

 इन  सभी  बातों  पर  fare  करते  हए  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  संयुक्त  समिति  द्वारा
 प्रस्तुत

 ह
 इस

 खंड
 को

 पारित  किया  जाय  ।
 मैं  इन  संशोधनों को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 अध्यक्ष  महोदय :  संशोधन  संख्या  ७४  पर  श्री  नाशिर  भरूचा  नहीं  कर कर  रहे  ।

 सभा  की  श्रीमती  वापस  लिया  गया

 स्रथ्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 ४  ५  मतदान  के  लिये  रखा  गया  श्र  स्वीकृत gat

 अध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  १२४  मतदान  के  लिये  रखा  राय  कौर  स्वीकृत

 एएए  एएस
 मूल  अंग्रेजी में



 ८  १८८२  समवाय  विधेयक  evel

 महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 स
 खंड  १८१  विषयक  का  at  बने  8.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 खंड  १८१  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  १८२  से  १९६०  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खंड
 <3  -धारा  ६१०  का

 श्री  चे०  to  पट्टाभिरामन  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ८४  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 (१)  पृष्ठ  €  ५,  पंक्ति  ५  के  aaa ये  दाऊद  रखे  जायें
 :

 In  clause  (a)  after  the  word  the  words  and

 gures”’  in  accordance  with  the  rules  made  under  the

 Destruction  of  Records  Act,  1917”  shall  be  inserted

 [(२)  खंड  शब्द  के  ६  का  विष्टिकरण

 Re 2%  के  watt  बनाये  गये  नियमों  के  अनुसारਂ  दाऊद  कौर

 wae  रखे  जायें  ।]'

 (२)  पंक्ति  ६  में  (1)  [(२)]  के
 स्थान

 पर  (11)  [(३)]  रखा  जाये  ।”

 मूल  अ्रधिनियम  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  है  जिस  के  ata  समवाय  रजिस्ट्रार  अपने  यहां

 की  किसी  पुरानी  फाइल  या  पत्र  को  नष्ट  कर  इस  का  यह  परिणाम  gat  है  कि  बम्बई

 शौर  मद्रास  के रजिर ट्र: रों  के  यहां  ऐसी  फाइलों  की  मात्रा  बहुत  बढ़  गई  है  ।  इन  पुराने  अभिलेखों

 से  न  तो  कोई  प्र  गजन  हल  होता  है  कौंर  न  ही  कभी  कोई  उन्हें  देखता  दत्त  विंमान  विधेयक  के

 अधीन  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  केवल  वे  ही  अभिलेख
 देखने  को  उपलब्ध  हो  सकेगें  जोकि

 रजिस्ट्रार  द्वारा
 रखे  जा

 गे  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  भरने  यह  है  :

 (१)  पृष्ठ  Oy,  पंक्ति  ५  के  ये  दाऊद  रखे  ज  यें  ।

 in  clause  (a)  after  the  word  the  words  and:

 figures  accordance  with  the  rules  made  under  the

 Destruction  of  Records  Act,  1917”  shall  be  inserted

 [(2)  खंड  में  दाऊद  के  पश्चात्  afte  का  धिनर्ष्टीकरण  afi
 ध

 नियम  ।  १९१७  के  wie  बनाये  गये  नियमों  के  प्रसार  शब्द  शौर  aa

 रखें  जायें  ।
 '

 (२)  पंक्ति  ६
 में

 (Hi)  [(2)] ¥ ara x के  स्थान  पर  [(३)] रखा  जपे
 ।

 gat
 eee

 प्रस्ताव
 ः

 स्वीकृत

 में



 I  YE  Cake

 1श्ध्यकष महोदेय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खा  १९१,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  दी

 खंड  १९१,  संबोधित  रूप  विषयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १९२,  १९३  शौर  Lev  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  -घारा  ६१७  का

 अध्ययन  महोदय  :  लंड  संख्या  @ey,  १९६  श्र  १९७  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  में

 इन  सभी  खंडों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।  प्रदान यह  है  :

 खंड  2&4,  १९६  ग्रोवर  Leo  विधेयक का  बनें  पी

 स्वीकृत  gar ।

 खंड  LEY,  १९६  शौर  a9  विधेयक  में  जाए  दिये  गये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 भव  में

 खंड  १९८  को  लेता हूं  ।

 पथी  सी  ०  रु०  मसानी  :  में  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  |  इस  का

 उद्देश्य  भ्र घि नियम
 की  धारा  ६२०  को  हटाना  है  ।  यह  धारा  सरकारी  समुदायों  से  सम्बन्ध  रखती  है  |

 forma  महोदय  :  संशोधन  विधेयक के  द्वारा  मूल  अधिनियम  के  जिस  भ्रंश  को  नहीं

 किया  गया  है  उस  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करना  संशोधन  विधेयक  के  क्षेत्र  को  बढ़ाना  है  ।  में  इस  संबंध

 में  मंत्री  महोदय  की  राय  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  कानूनगो  :  संशोधन  विधेयक  का  कोई  भी  खंड  सरकारी  समवायों से  सम्बन्ध  नहीं

 रखता  है  ।

 fae  महोदय  :
 यह  संशोधन  नियम  वाह्य  है  ।  प्रदान  यह  है  :

 खंड  yes  से  २०१  विधेयक  का  रंग  बनें  गी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  १९८  से  २०१  बविघेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  २०२--(नयी  घारा  ६२९  क  का
 रखा

 चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  :  में
 संशोधन  संख्या  ८६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  é&,  पंक्ति  ६  में  Actਂ
 [sa  दादों  के  पहचान  ये  ae

 रखे  जाय

 ary  condition,  limitation  or  restriction  subject  to  which
 any  approval,  sarction,  consent,  confirmation,  recognition,
 direction  or  cxemption  in  relation  to  any  matter  has  been
 accorded,  given  or  grantedਂ

 6.0  ऐसी  परिसीमा  या  प्रतिबन्ध  जिस  के  घिन  विषय  के  सम्बन्ध  में

 कोई  fea  था
 वीनू  वित्त

 प्रदत्त
 या

 स्वीकृत
 की

 गई  होਂ  J

 सूख  भंप्रेजी
 में



 १४६५ &  १८८२  समवाय  )  fora

 fat सी०  to  मसानी :  मेँ  इस  खंड का
 विरोध  करता  हुं  ।

 श्री  झुनझुनवाला  : मैं  संशोधन  संख्या  १२१  कौर  १२२  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 यह  एक  व्यापक  खंड  है  जिस  के  भ्रमित  अ्रंशधघारियों  को  सरंक्षण दिया  गया  है  तथा  उन

 areal  के  लिये  जिन  का  कि  इस  संशोधन  विधेयक  में  उल्लेख  नहीं  है  समवाय
 को

 दंड  दिया  जा

 सकता है  ।

 सामान्य  चर्चा  के  दौरान  यह  बात  स्पष्ट  हुई  है  कि  समवायों  के  द्वारा  कई  छोटे  मोटे  अपराध

 किये  जाते  जिस  के  लिये  अंशधारियों  या  सरकार  को  न्यायालय  तक  जाना  होता  है  लेकिन  न्यायालय

 इन  अपराधों  के  प्रति  नरमी  का  रुख  प्रसू त्या  करती  है  और  उन्हें  कभी  तो  केवल  ५  AT  १०  ०  का

 जुर्माना  ले  कर  छोड़  दिया  जाता  मेरा  संशोधन  है  कि  कम  से  कम  १००  Fo  जुर्माना  ह्वदय

 किया  जाय  |

 कभी  कभी  ऐसा  होता है  कि  अ्रंशधारी  पंजाब  में  रहता  है  att  कम्पनी  बम्बई  में  होती

 इसलिये  dard  को  बम्बई  में  उस  समवाय  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी  होती  यदि  इस

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  कर
 दी

 जाय  कि  न्यायालय  के  इस  नतीजे पर  पहुंचने  कि  समवाय या
 उस  के  अधिकारियों  के  द्वारा  ही  झपराध  किया  पीड़ित  पक्ष  को  मुकदमे  का  कूल  व्यय  भी

 तो  इस  से  अ्रंशधारियों  को  समवाय  के  विरुद्ध  aca  चलाने  में  सुविधा  होगी  ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  :  प्रस्तावित  घारा  ६३७क  की  उपधारा  (१)  में  इन  शर्तों

 इत्यादि  को  क्रियान्वित  करते  के  लिये  कोई  शक्ति  नहीं  ी  गई  है  ।  मेरे  संशोधन  का  आया  यह  है  कि

 ऐसी  किसी  शर्तें  का  उल्लंघन  सामान्य  धारा  ६२९  क  के  क्षेत्र  के  ola  जाय  ॥

 fat  तंगामणि  :  में  श्री  पट्टाभिरामन्‌  अथवा  श्री  झुनझुनवाला  के  संशोधनों  के

 पक्ष  में  नही ंहूं  इसका  कारण  यह  है  कि  संयुक्त  समिति  में  इस  खंड  को  अत्याधिक  रूप  से  सहमति

 प्राप्त  हुई  है  |  यह  संक्षिप्त  भी  इससे  अन्य  अधिनियम  यथा  बेकिंग  सामान  अधिनियम

 भारतीय  अपराध  सहिता  इत्यादि  की  तरह  यह  अभिप्राय  भी  पुरा  हो  गया  है  कि  उन  सभी  अपराधों

 के  लिये  जिसका  उल्लेख  इस  विधेयक  में  नहीं  है  इसके  अ्रधीन  दंड  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  Ato  स०
 मेरे  विचार  से  यह  खंड  न्याय  शास्त्र  के  सिद्धान्तों  के  प्रतिकूल है  क्योंकि

 इसके  भ्र  सभी  छोटे  या  as  सेवायों  के  लिये  एक  ही  प्रकार  के  दंड  का  उपबंध  किया  गया  है  |

 ए  सा  करना  वांछनीय  we  उपयुक्त  नहीं  है  में  इस  खंड  का  विरोध  करता  हूं  ।

 fat  कानूनगो
 :

 श्री  मसानी  के  इस  सिद्धान्त  से  कोई  शभ्रसहमत  नहीं  हो  सकता  है  कि  दं

 अपराध
 के

 भ्रनुसार  ही  सिलना  चाहिये  ।  दुर्भाग्य  यह  है  कि  समवाय  अधिनियम  में  ऐसे  कई

 हैं  जो  कि  शर्त  तथा  स्थिति  के  अनुसार  साधारण  या  अपेक्षाकृत गम्भीर  हो  सकते  हैं  ॥

 उदाहरणार्थ  नियत  तिथि  के  दिन  संतुलन  पत्र  को  प्रस्तुत  न  करना  निर्दोष  प्रतीत  हो  सकता

 उसे  भी  मामले  हुए  हैं  जहां  कि  ग  ने  यह  कहा  है  कि  भूल  के  कारण  वह  नियत  तिथि  के  रोज  संतुलन

 पत्र  प्रस्तुत करना  भूल  गये  प्र  न्यायालय ने  उन्हें  केवल  ५  नये  पैसे  जुर्माना किया  है
 ।  निसंदेह

 ऐरे  मामले  में  संतुलन  पत्र  को  प्रस्तुत  न  करने  से  किसी  को  हानि  नहीं  होती  है  ।  लेकिन  किन्हीं  दूसरी

 स्थितियों  में  संतुलन  पत्र  को  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  करना  बहुत  गम्भीर  अपराध  है
 ।

 क्योंकि  इससे

 प
 Waray  कौर  ऋणदाताओं  से  समवाय  की  वास्तविक  स्थिति  को  छिपाया  जाता  है  |



 १४६६  २६  REKo )
 विधेयक

 [at

 इसलिये  विशिष्ट  भ्रपराधों  के  लिये  ड  की  व्यवस्था करना  लगभग  असंभव है  ।  तक

 संभव  got  वहां  विभिन्न  धाराओं  के  लिये  यूपक  पृथक  दंड  रखा  गया  है
 |

 खडों  का  एक  दूसरा  वर्ग  भी  है  जैसा  कि  श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  के  संशोधन  से
 ज्ञात

 उसमें  ward  स्वीकृति  या  आदेश
 जिनके

 उल्लंघन  करने  के  दंड
 की

 व्यवस्था  नहीं
 की

 गयी  हैं  ।

 यह  तथ्य  भी  कि  जो  ATA ने  अरपना  किशोर  रखा  जिनका  कई  मामलों  में  अधिक

 कड  दंड  को  व्यवस्था  करना  न्डर पो  बात  का  सं  केत  करता  है  ।  हमने  इस  प्रकार  को  उपबंध  रखना

 आवश्यक  समझा  कौर  समवाय  विधि  प्रशासन  के  प्रस्वेदन  में  इसका  जिक्र  है  ।  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  कर  प्रो  यह  शा  करते  हुए  कि  देश  भर  के  न्यायालय  समवाय  विधि  जैसे  जटिल  विधान  कें

 प्रशासन  से  सम्बन्धित  कठिनाइयों  को  CTiPTL  करेंगे  ग्रोवर  वे  यथा  समय  मामलों  के  अनसार  दंड  की

 व्यवस्था  कर  सकने  में  समर्थ  वक्त  समिति  ने  यह  विशेष  उपबंध  इस  विधेयक  में  रखा  है

 श्री झुनझुनवाला  ने  अपने  संशोधन  में  मुकदमे के  व्यय  का  जिसका  किंया  मेरे  विचार  से  न्यायालय

 किसी  भी  मुकदमे  में  चाहे  वह  दोस्ती  हो  या  फौजदारी  खर्चा  दे  सकते हैं  |

 में  निवेदन  करता  हं  कि  खंड  ८६  संबोधित  रूप  में  स्वीकार  किया  जाय  ॥

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  में  संशोधन  संख्या  ८६  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।  प्रश्न

 यह  है

 पृष्ठ  €€,  पंक्ति  ६  में  This  Actਂ
 [3a  दादों  के  wea  ये

 रखें  जांच

 any  Condition,  limitation  or  restriction  subject  to  which

 any  approval,  sanction,  consent,  confirmation,  recognition,
 that

 direction
 or

 exemption
 in  relation  to  any  matter

 has  been  accorded,  given  or  granted”’

 oft  शत  परिसीमा  या  प्रतिबंध  frat  अधीन  किया  विषय  के  सम्बन्ध  में  कोई

 अनू  स्वीडन  निदेश  या  जनमुक्ति  या

 स्वीकृत  की  गई

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fat  झुनझुनवाला :
 में  अपने  संशोधनों  पर  are  नहीं  करता  हुं  ।

 संशोधन  संख्या  १२१  कौर  १२२,  सभा  की  wana  वापस लिये  गये  ।

 facia  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  २०२,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  ga

 खंड  २०२,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दियां  गया  |

 खंड  २०३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 न ल्‍एस्‍ ए एल्‍एल्‍एएएएल्‍आएएटआ'शबटएटआलटटसल-वटलपटटटटटटट-थन  क  य  य  म
 प्रंग्रेजी  में



 ८  १८८२  है  मवाद  )  विधेयक  १४६७

 खंड  २०४  भिषेक  ait  नये  खंड  ६३७  क  का  रखा

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  :  |  |  ef PUNNEE te  करता  हूं :

 पुष्ट  १०  o——
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 (१)  पंक्ति  aa  में  यह  जोड़  दिया

 may,  in  the  case  of  contravention  of  any  such

 condition,  limitation  or  restriction,  rescind  or  with-

 draw  such  approval,  sanction,  consent,  confirmation,

 recognition,  direction  or

 ग्रोवर  ऐसी  किसी  ऐसी  रात  परिसीमा  अथवा  प्रतिबंध  के  उल्लंघन  के  मामले  में  इस

 प्रकार  के  निदेश  अथवा  विमुक्ति

 को  रह  कर  सकती  है  अथवा  वापस  ले  सकती

 (  श ई  )  पंक्ति  १८  ौर  au

 a  company
 ”

 [arate  के  शब्दों  को  हटा  दिया  जायें  ।

 (३)  पंक्ति ३०

 ब
 ]

 पद  के  पश्चात  case  of  applications  by

 companic
 5”  द्वारा  श्नावेदन  पत्रों  मामले  दाऊद  जोड़  दिये

 जावें  ।

 प्रस्तावित  धारा  ६३७ क
 की  उपधारा  (१)  इन  दातों  आदि  को  लाग  कराने

 के
 बारे

 में

 केद्रीय  सरकार  को  शक्ति  नहीं  देती  |  इसलिए  इस  संशोधन  की  ग्रा वश्य कता  हुई  ।

 संशोधन  (२)  तथा  (३)  के  बारे  में  में  यह  बताना  हूं  कि  झ्रावेदन  पत्र  हमेशा  समवाय

 ही  नहीं  देगा  अ्रपितु  कोई  निगमित  या  साथ  या  व्यक्ति  आदि  कोई  भी  दे  सकता है  ।

 उदाहरण  के  लिए  धारा  १६७,  RE,  Vou, ४०९  प्रो  ५९४  है  ।  इन  धाराओं के  अधीन  समवाय

 अतिरिक्त  कोई  व्यक्ति  भी  आवेदन  पत्र  मेज  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  व्यवस्था  की  गई
 है

 कि

 व्यक्तियों  आदि  के  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  आवेदन  पत्रों  पर  फीस  ली  जायेंगी  ।

 श्री  सी०  रु०  मसानी  :  जिस  ग्रा घार  पर  मैंने  खंड  २०२  का  विरोध  किया  था

 उसी  आधार  पर  मैं  इसका  विरोध  करता हूं
 ।  सरक।र  को  एक  अधिकर  दिया  जा  रहा  हैं  रोक

 संशोधन  के  द्वारा  उसे  और  झ्र धिक  शभ्रनिश्चित  बनाया  रहा  है  ।  मंजूरी  देना  या  न  देना  तो  सरकार

 का  अधिकार  है  लेकिन  उसकी  स्वीकृति  के  लिये  सौदा  कि  नगर  ऐसा  किया  जायेगा  तभी

 स्वीकृति  ast  चीज़  नहीं  हें  ।  मैं  इसका  विरोध  करता हूं  ।

 श्री  कानूनगो  :  श्री  मसानी  star  बता  रहे  हैं  वैसी  कोई  बात  नहीं  हैं
 ।

 केवल  इतनी सी  बात
 ह

 है  कि  यदि  दाते  पुरी  नहीं  होती  हैं  तो  अनुमति  नहीं
 द  ध |  लेंगी  |

 a

 faa  waist  में

 6,
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 पाध्या  महोदय  :
 प्रशन  य् “  Be

 पृष्ठ हम

 (१)  वक्त  2¢ He FT में  यह  जोड़  दिया  जाये

 such may,  inthe  case  cf  contravention  of  any

 condition,  limitation  or  restriction,  rescind  or  with-

 draw  such  approval,  sanction,  consent,  confirmation,

 recognition,  direction  or  exemption”’

 [are  ऐसी  किसी  ऐसी  ad,  परिसीमा  waar  प्रतिबंध  के  उल्लंघन  के  मामले  इस

 प्रकार  के  निदेश  अथवा  विमुक्ति

 को  रद  कर  सकती  है  अथवा  वापस  ले  सकती

 (२)  पंक्ति  १८  कौर  ge  A

 a  companyਂ  के  शब्दों  को  हटा  दिया  जाये  ।

 (३)  पंक्ति  ३०

 पश्चात्‌  ‘an  cas WAC  e  of  applications  by  companiesਂ

 द्वारा  आवेदन  पत्रों  के  मामले  शब्द  जोड़  दिये  जायें  |

 स्वीकृत  gm  ।

 tart  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है  :

 खंड  २०४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  wr

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gm

 खंड  २०४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  राधा  ।

 खंड  R04  प्रौढ़  २०६  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 fart  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  २०७  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  २०७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्रेय  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  २०८  विधेयक  का  ay

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gm  |

 खंड  २०८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  २०९  से  २१२  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 मूल  ०५, श्रंप्रेज्ी  में
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 खंड  -नई  भ्रनुसुची  १  क  का  रखा  जाना

 गयी  नादिर  भरूचा  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ७५  कौर  ७६  प्रस्तुत  करता

 इसके  द्वारा  मैं  सम्बन्धियों  की  सुची  वाली  अनुसूची  १  क  का  संशोधन  करना  चाहता हूं
 ।

 समवाय  के  निदेशकों  में  सम्बन्धियों  को  भर  दिया  जाता  इस  अनुसूची  में  से  बहुत  से  समीप  के

 सम्बन्धियों को  हटाना  ठीक  होगा  |  इसमें  कुछ  अजीब  से  सम्बन्धी भी  रख  दिये  गये  हैं  ।  जैसे  पिता

 के  माता  की  माता  इरादी  ।  मैंने  अपने  संशोधन  में  एसे  ही  सम्बन्धियों  को  इस  सुची  से  निकालने

 की  व्यवस्था  की  है  ।

 श्री  तंगा मणि  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ७७  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 मैं  अपने  संशोधन  के  द्वारा  उन  सम्बन्धियों  को  जिसको  मूल  विधेयक  में  रखा  गया  था  परन्तु

 संयुक्त  समिति  में  निकाल  दिया  गया  रखाना  चाहता  हूं  ।  शास्त्री  समिति  ने  भी  बताया  है

 कि  इसमें  ४०  से  ८०  प्रकार  के  सम्बन्धी  हो  सकते  हैं  ।  इसीलिए  मेंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  fer  है

 जिससे  प्रशासन  विभिन्न  धाराओं  को  बिना  किसी  कठिनाई  के  लागू  कर  सके  |

 शब्द  घारा  2(  २४),  २९४,  २९७,  ३१४,  प्र्
 से  ३६०  में  झाया है

 |

 शास्त्री  समिति  में  गवाही  के  समय  बहुत  से  सुझाव  भराये  थे
 ।

 संशोधित  धारा  ६  में  कहा  गया  है  कि

 *सम्बन्धीਂ  वह  हैं  जो  एक  हिन्दु  प्र विभाजित  परिवार  के  सदस्य  पति  पत्नी  हों  अथवा  अ्रनुसुची  १  क

 में  दिये  गये  ढंग  से  सम्बन्धी  हों  ।  में  चाहता हूं  कि  सम्बन्धियों  की  जो  सूची  इस  व्यवस्था  के  ग्रीन

 बनाई  गई  है  उसको  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 पश्  साधन  गुप्त  )  में  श्री  तंगामणि  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं

 श्री  नाशिर  भरुचा  के  संशोधन  का  विरोध  करता  इस  सूची  को  बढ़ा  fear  जाये  जिससे

 जो  व्यक्ति  लाभ  उठाने  के  लिए  रिश्तेदारी  बनाते  फिरते  हैं  उनको  ऐसा  करने  का  कोई  अवसर  दी

 न  मिल े।

 श्री  कानूनगो
 :
 चग  संयुक्त  समिति  में  इस  पर  पूरी  तरह  विचार  gar  था  ।  वास्तव  में

 श्री  तंगामणि  ने  जिन  सम्बन्धियों  को  शामिल  किया  है  उनको  तो  मैं  समझ  भी  नहीं  पाया  हूं  ।  में  संयुक्त

 समिति  की  इच्छा  के  विपरीत  जाना  ठीक  नहीं  समझता  ate  इसलिए  इन  संशोधनों  को  स्वीकार

 करता  हूं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  समस्या  OX,  ७६  तथा  ७७  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए  ।

 pra  महोदय
 :

 यह  है
 :

 खंड  २१३  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना ।

 खंड  २१३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 ————e  oe

 faa  मंप्रेज़ी  में



 संशोधन  है  विधेयक  VE  ze&qo १४1७०  समवाय  (  CUS  पढ

 wer कत्अ  २१४  तथा  Rey

 toma  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खंड  २१४  तथा  २१४५  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 स्वीकृत  en

 खंड  २१४  तथा  २११५  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  खंडों  से  अलग  अनुसूचियों  नहीं
 हैं  ।

 fat  कान नगों  :  खण्ड  ८  रोक  लिया  गया  है  कौर इसी  तरह  खंड  १  कौर २  भी  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  खंड  १  प्र  २  की  बात  दूसरी है  ।  हां  खंड  €  ८  ज़रूर बचा  है
 |

 श्री  मैँ  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  ंड  €  ८  पर  चर्चा  करें  ताकि  हमें  यह

 ज्ञात  हो  जाय  कि  सरकार  का  वास्तविक  उद्देश्य  क्या  है
 ?  मेरे  कुछ  संशोधन भी  हैं  भरत  में

 सदा घन  संख्या  १,  ७८,  ७९  प्रस्तुत  करता ह  ॥

 कशी  तौक़ीर  भरुचा
 :  में  संशोधन  संख्या  GE  तथा  ७०  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 pat  तंगदिली
 :

 मं  संशोधन  संख्या  ४२  तथा  ४३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  मैं  इस  के  बारे  में  कुछ  दाऊद

 कहना  चाहुंगा  |

 महोदय  पीठासीन

 खंड  €८  पर  ही  सभा  ने  अत्यधिक  ध्यान  केन्द्रित  किया  ।  इस  के  बारे  में  एक  विशेष  चीज  कहने  से

 पूर्व  मैं  कुछ  सामान्य  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  खंड  ८
 राजनै  तिक  अंशदानों  पर  रोक  लगाती  है  |  पुरानी

 धारा  २४३  का  संशोधन  कर
 दिया  गया  है  सनौर  दो  अतिरिक्त  चीजों  की  भी  व्यवस्था की  गई  है

 ।

 माननीय  सदस्यों  को  अ्रंशदानों  के  प्रकटीकरण  के  बारे  की  व्यवस्था  का  तो  ज्ञान है  ही  ।  किन्तु में  यह

 अनुभव  करता  हुं  कि  शायद  सरी  चीज  की  अवहेलना  की  जाती  है  अर्थात्‌ |  उन  समवायों  के  बारे

 में
 जो  इस  की

 व्याप्ति  से  बाहर  किन्तु  अरब  उन्हें  भी  घेरे  में  ले  लिया  गया  है  ।  यदि  प्राइवेट  समवाय

 पब्लिक  समवायों  के  सहायक  भी
 न

 हों  हें  भी  इस  विधेयक  की  व्याप्ति  से  बाहर  नहीं  जानें  दिया

 जायगा  |  इस  के  अतिरिक्त  इंस  में  पूर्व  अंशदान  को  ही  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  वरन  कल्याणात्मक

 अझंदादान
 को  भी

 ले  लिया  गया  है
 ।

 इन्हीं  तीनों  चीजों  की  कौर  मैँ  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 था  |  ae  जैसाकि  कुछ  संशोधनों  वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  यदि  इस  खंड  को  हटा  दिया  जाय

 तो
 कया  होगा

 |
 हम

 इस
 बात  से

 तो
 इन्कार  नहीं  कर  सकते  कि  चुनावों  के  खर्चे  भारी  होते  हैं  ।  हमारा

 ढांचा
 ही

 ऐसा  है  कौर  हमारे  यहां  प्रत्येक  वयस्क
 को

 मत  देने  का  अधिकार  है
 |  अरब  क्या  माननीय

 सदस्य  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  चुनावों  के  संचालन  के  लिये  लौकिक  धन  के  बिना  काम  चलाया  जा

 सकता है  ।

 tara  कृपालानी  )  लौकिक  धन  का  क्या  तात्पर्य  है
 ?

 श्री  लाल  बहादुर
 कम्पनियां  प्राइवेट  भी  हैं  पब्लिक

 भी  ।  इन  सब  के  नियम  विनियम
 शादी

 अलग  अलग  हैं
 ।  मुझे  खेद

 है  कि  श्राचार्य  व्यर्थ  में  इस  सं  नाराज  हैं  ।  कम  से  कम  वह  मेरी

 बात  प्री
 तरह

 तो  सुनें
 ।

 mn
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 मेरा  विचार  यह  है  कि  इस  खंड  को  हटाने  से  किसी  प्रकार  का  लाभ  होगा  के  युग

 में  व्यक्तिगत  रूप  से  बहुत  ही  कम  लोग  ग्रंशदान  करते  हैं  क्योंकि  पहले  तो  वे  कर  भार  की  शिकायत

 करते  fat  फिर  वे  डरते  भी  हैं  ।  यदि  ज्यादा  ही  ज़ोर  डाला  जाय  तो  यह  लोग  कम्पनियों  की  निधियों

 में  गड़बड़  करना  रु  कर  देते  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्री  मसानी  भी  इस  प्रकर  की  बातों  को  सहन

 नहीं  करेंगे  ।  इस  खंड  से  यह  गड़बड़  बन्द  हो  जायेगी  ।  इसी  कारण  हम  ने  कानून  ही  में  यह  व्यवस्था

 कर
 दी

 है  ;  हां  हमारा  उद्देश्य  मजबूर करने  से  नहीं  :  निर्णय  करने  का  काम  निदेशक  बोर्ड

 तथा  हिस्सेदारों  का  ही  है  ।

 ऐसा  कहते  हुए  संभवतया  मुझे  भी  एक  दल  विशेष  का  प्रवक्ता  माना  जाय  ।  किन्तु  हमें  कुछ

 निष्पक्ष  लोगों  के  विचारों  की  are  ध्यान  देना  चाहिये  ।  उच्च  न्यायालयों  तथा  शास्त्री  समिति  का

 राजनीति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  जो  कुछ  उन  लोगों  ने  कहा  में  उसे  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहता

 हूं  ।  उच्च-न्यायालयों  ने  धारा  २९३  का  परीक्षण  किया  है  ;  शास्त्री  समिति  ने  भी  उसे  देखा है  ।

 शास्त्री  समिति  के  समक्ष  बहुत  से  ज्ञापन  भी  पहुंचे  थे  ।  इन  निष्पक्ष  निकायों  ने  कतिपय  निष्कर्ष  निकाले

 हैं  ।  मत  मैं  उन्हीं  चीजों  को  सभा  के  सामने  रखूंगा  ।

 कलकत्ता  उच्च-न्यायालय  ने  राजनैतिक  अ्रंदादान  के  विषय  में  कुछ  ग्रा लो  चनात्मक  बातें  कही  हैं

 परन्तु  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  वह  यह  है  :--

 श्रत्याव्यक  है  कि  इस  बात  का  पुरा  प्रचार  होना  चाहिये  कि  एक  कम्पनी  एक

 दल  को  चन्दा  दे  कर  काफी  सहायता  दे  रही  श्रंदाधारियों  के  हितों

 को  देखते  हुए  मैं  यही  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  व्रिकय  में  गोपनीयता  रखना

 ग्रवांदनीय

 यह  रादेश  डिस्को  के  बारे  में  क्योंकि  वह  कम्पनी  सं  स्थान  नियमों  में  परिवर्तन  कराने  के  लिये

 उच्च  न्यायालय  में  गई  थी  ।  न्यायालय  ने  आदेश  दिया  था  वि  परिंदों  को  प्रभावपूर्ण  बनाया  जाय

 अझर  चन्दा  देने  की  प्रत्येक  राशि  को  तिथि  अ्रनुसार  हिसाब  में  अलग  से  दिखाया  जाय  |

 इसी  प्रकार  से  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  डिस्को  के  ज्ञापन  में  ar  परिवर्तन  करने  की
 अ्रनुमति

 दे
 दी  थी  ।

 टाटा  वाले  सारे  तथ्यों  को  पहले  से  ही  प्रकट  करने  को  राजी  हो  गये  थे  ।  न्यायालय

 के  सुझाव  प्रकटीकरण के  पक्ष  में  थे  ।

 शास्त्री  समिति  ने  विचार  विमर्श  के  बाद  यही  राय  दी  कि  अकेले  कम्पनियों  पर  चन्दा  देने  की

 रोक  न  लगाई  जाय  ।  उन्होंने  सिफारिश  की  थी  कि  वर्तमान  कानून  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  किया

 जाय  कि  उस  के  फलस्वरूप  प्रत्येक  दल  को  दी  जाने  वाली  कम्पनियों  को  वार्षिक  लेखे  में

 दिखानी  पड़े  र  यह  भी  बताना  पड़े  कि  यह  रुपया  द्रमुक  प्रतिनिधि  को  दिया  गया  ।  शास्त्री

 समिति  ने  भी  इस  बात  पर  काफी  ज़ोर  दिया  है  ।  किन्तु  उन्हों  ने  यह  बात  भी  ज़ोरदार  दादों  में  कही

 है  कि  समवाय  विधि  में  कोई  ऐसी  चीज  का  समावेश  न  किया  जाय  जिस  से  स  के  eat  अड़चनें
 कं

 |

 जो  कुछ  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  इस  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  मैं  उस  का  भी  उल्लेख  करना

 चाहता हूं
 ।

 श्री  भरूचा  तथा  श्री  मसानी  ने  कुछ  सन्देह  प्रकट  किये  हैं  जब  मैं  ने  यह  कहा  कि  बम्बई

 उच्च  न्यायालय
 ने  यह  कहा  है  कि  चन्दे  के  प्रशन  का  निर्णय  न्यायालय में  होना  चाहिये  तो  श्री  भरूचा

 ने  सन्देह  व्यक्त  किया
 ।

 मैँ  ने
 उसी

 चीज़  को  दोबारा  देखा  है  कौर  यही  पाया  है  कि  उन्होंने  कहा था  «

 1...  जो
 चीज़  कम  से

 कम
 कर  सकती  है  वह  यह  करे

 कि
 यदि  किसी  कम्पनी

 को
 ज्यादा

 चन्दा  देना  हो  तो  उन्हें  न्यायालय  की  स्वीकृति  लेनी  पड़े  ।”
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 लाल  बहादुर

 मैं  ने  इस  प्रदान  के  औचित्य  पर  सन्देह  प्रकट  किया  था  ।  शास्त्री  समिति  ने  भी  ऐसा

 भार  न्यायालयों  पर  डालना  पसन्द  नहीं  किया  कि  वे  चंदे  जैसी  विवादास्पद  चीज़  के  बारे  में  निर्णय

 लोकतंत्र को  खतरों  के  बारे  में  भी  काफी  कुछ  कहा  गया  ।  हमें  पहले  पहल  संभल  कर  चलना

 चाहिये  ।  केवल  धन  से  लोग  भ्रष्ट  नहीं  होते  ;  हमें  wea  सभी  चीजों  के  प्रति  सावधान  रहना  है  ।

 तंत्र  में  राजनैतिक  दल  होते  हैं  ate  उन  दलों  की  स्पष्ट  नीति  होती  है  ।  जो  लोग  विभिन्न  दलों  का

 साथ  देते हैं  बे  सारे  उन  दलों
 की

 नीति  को  दुष्टि  में  रख  कर  ही  ऐसा  करते  हैं
 ।  इन  परिस्थितियों

 में  ऐसा

 नहीं  है  कि
 जो

 लोग  चंदा  देते  हैं  वही  किसी  दल
 की

 नीति  बनाते  हैं
 ।

 मैं  समझता  हूं  यह  बात  हम  स्वतंत्र
 दल  के  बारे  में  भी  नहीं  कह  सकते  ।  स्वतंत्र  दल  देश  में  निर्बाध  झा धिक  व्यवस्था  चाहता  है  ।  इस

 समय  उस  दल  का  विचार  है  कि  व्यापारिक  मामलों  में  ज्यादा  सरकारी  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  ।

 यह  राष्ट्रीयकरण  तथा  wey  नियंत्रणों  को  पसन्द  नहीं  करता  ।  यदि  इस  प्रकार  की  विचारधारा  को

 जानते  हुए  भी  कम्पनियां  कांग्रेस  को  चन्दा  देती  हैं  तो  इस  का  मतलब  यही  है  कि  वे  यही  समझती  हैं  कि

 कांग्रेस  अच्छा  काम  कर  सकती  है  wea  दलों  की  अ्रपेक्षा  ।

 कृपा लानी  :  स्वतंत्र  दल  की  भ्र पे क्षा  कांग्रेस  के  पास  बड़े  पूंजीपति हैं
 ।

 शी  लाल  बहादुर शास्त्री
 :  जब  जी  कांग्रेस  में  थे  तब  लाखों  रुपयों  का  चन्दा  लेते  थे

 परन्तु  उन  पर  किसी  का  प्रभाव  न  था  ।

 faa  में  बारह  वर्ष  कांग्रेस  का  जैनरल  सेक्रेटरी  रहा  ।  हम  संस्था  का  काम

 चार  जाने  के  चन्दे
 की

 रकम  से  चलाते  थे
 ।

 मुझे  खेद  है  कि  एक  मंत्री  को  भी  कांग्रेस  का  पूरा  इतिहास
 ज्ञात  नहीं है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 श्राचायं  जी  हमारे  नेता  रहे  हैं  कौर  मुझे  दुख  है  कि  मुझ  से  ऐसी

 बात  निकल गई
 ।

 किन्तु  वह  शायद  चुनावों
 की

 बात  भूल  गये  हैं  ।  ब्रिटिश  युग  में  भी  विधान  सभाओं

 इरादी  के  लिये  काफी  चुनाव  होते  हैं  ।  इन  का  खर्च  तो  चार  जाने  के  चन्दे  की  रकम  से  नहीं  चलता  था  ॥

 यों
 भी

 भ्रंग्रेज़ों  के  जमाने  में  हम  ने  उस  हर  व्यक्ति  की  सहायता  स्वीकार  की  है  जो  सहर्ष  देने  को

 प्राप्त  हम  तब  एक  उद्देश्य
 की

 पूर्ति  के  लिये  लड़  रहे  थे  ate  जो  हमारी  सहायता करता  था  हम

 उसे  स्वीकार  करते  थे
 ।

 उस  समय  श्री  मसानी  हमारे  बड़े  सहायक  थे  ।

 मेरा  area  केवल  इतना
 था

 कि  विभिन्न  दलों  की  विचारधारा  निश्चित  है  aa:  उसे  देख  कर

 कोई  भी  दल  किसी  की  सहायता  कर  सकता  है  ।
 कई  बार  कुछ  उद्योगपतियों  का  नाम  भी  लिया  जाता  है

 किन्तु  हमारी  नीति  स्पष्ट  है  ;  पूंजीपति  हम  से  संतुष्ट  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  से  भी

 पति  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  हमारी  fas  तथा  राजनैतिक  विचारधारा  सुनिश्चित  है  सनौर  हम  किसी  चीज

 को  परवा  किये  बिना  उस  का  स्वतंत्रतापूर्वक  sea  करते  हैं  ।

 इस  संदर्भ  में  न्यायाधीश  तेदुलकर  का  मत  बताना  भी  न्यायोचित  होगा  ।  उन्होंने  दो

 प्रकार  की  बातों  का  स्पष्टीकरण  किया  है  अर्थात  एक  दल  तो  ऐसा  होता  है  जिसे  नीतियों  के  समर्थन  के

 कारण  चंदा  प्राप्त  होता  है  प्रौढ़  दूसरे  कुछ  लोग  ऐसे  भी  होते  हैं  जो  दल  की  नीति  की  परवा  किये

 बिना  किसी  पूंजीपति  की  बात
 का

 सेन  करते  हैं  क्योंकि  उन  से  चन्दा  ग्रहण  कर  लेते  हैं  ।

 इस  चीज़  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  न्यायाधीश  ने  यह  भी  कहा  था  कि  जो  चन्दा

 कि
 नैतिक  दलों  को  दिया  जाय  उसे  प्रकट  किया  जाना  चाहिये  ताकि  सामाजिक  जीवन  भ्रष्ट

 रहो
 ।  इसी

 मूल  में

 a
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 मत  से  न्यायाधीश  श्री  छागला  तथा  देसाई  भी  सहमत  थे  श्र  उन्होंने  कहा  था  कि  एक  कम्पनी

 उस  दल  को  अपना  चन्दा  दे  सकती  है  जो  उस  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये

 वील  हो  ॥

 यद्यपि  चुनावों  में  रूपये  का  बहुत  महत्व  है  तथापि  मैं  यह  श्रव्य  कहूंगा  कि  अभी  कुछ  वर्षों

 तक  राजनैतिक  दलों  के  पास  बड़ी  बड़ी  रकमों  का  होना  श्रेयस्कर  नहीं  है  क्योंकि  जनसाधारण

 इस  की  सुचना  पाते  ही  शंकित  हो  उठते  हमारी  जनता  की  राय  कम  है  अतः  कांग्रेस  जैसे

 दल  को  चंदे  की  छोटी  रकमों  से  संतुष्ट  होना  होगा  किन्तु  यदि  ज्यादा  चंदा  प्राप्त  हो  तो  इन्कार  नहीं

 होगा  ।  हम  ने  पहले  भी  ऐसा  किया  है  कौर  बाद  में  भी  ऐसा  करते  रहेंगे  ।

 शास्त्री  समिति  ने  एक  कौर  चीज़  की  हमारा  ध्यान  दिलाया  था  |
 शास्त्री  समिति

 ने

 कहा  था
 कि

 चुनावों  से  संबंधित  बातों  के  लिए  निर्वाचन  विधि  में  ही  व्यवस्था
 की

 जानी  चाहिए
 क्योंकि

 उस  दृष्टि  से  समवाय  विधि  की  व्याप्ति  मर्यादित  है
 ।

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  यह  है

 में  कम्पनियां  दलों  या  उम्मीदवारों  को  सहायता  यह  एक  व्यापक  प्रश्न  है  ।

 अमरीका  में  इस  विषय  पर  विशेष  कानून  बनाया  गया  है  ।  इस  दिशा  में  कम्पनियों

 के  मामले  को  अकेले  नहीं  लिया  जायगा--बल्कि न्यासों  शादी  के  बारे  में  भी

 व्यापक  व्यवस्था  करने  की  जरूरत  है  ।  परन्तु  यह  मामला  समवाय  विधि के

 अन्तर्गत  नहीं  उससे  बाहर  का  विषय  है  1.0

 विदेशों  में  चुनाव  संबंधी  कानूनों  में  इन  चीज़ों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  यदि  माननीय

 सूचित  समझें  कि  श्रमुक  चीज  कानून  ही  में  पानी  चाहिए  तो  निर्वाचन  सम्बन्धी  विधियों  में  इस

 पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  मसानी  ने  सरकारी  समवायों  के  बारे  में  एक  संशोधन  रखा  है  किन्तु  उस  पर  उन्होंने

 नहीं  किया
 |

 श्री  मसानी  में  ने  ane  किया  है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 तो  ठीक है  ।  यह  मामला  महत्वपूर्ण है  ।  श्राव्य जौ

 ने  बताया  कि  एक  तो  सरकारी  समवाय  हैं
 कौर  दूसरे  संविहित  निगम  हैं  ।  सरकारी  कम्पनी

 यह  प्रत्येक  कम्पनी  है  जिसमें  ५१  प्रतिशत  से  अधिक  ser  या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  हों  या  केन्द्र

 था  राज्य  के  साझे में  हों  ।  जीवन  बीमा  निगम  शादी  निगम  संविहित  ये  वहीं  काम  कर  सकते

 हैं  जिन्हें  उनकी  स्थापना  के  लिए  बने  भ्र धि नियम  में  स्पष्ट  किया  गया  हो  ।  एक  सं विहित  निकाय

 के  कृत्य  इरादी  निर्धारित  करने  वाली  विधि  में  चंदे  देने  की  व्यवस्था  वैसे  तो  नहीं  होती  wafers

 ध्रषिकारों  की  प्राप्ति  उन्हें  अवश्य  होती  है  कौर  वे  ऐसी  चीजें  कर  सकते  हैं  जो  निगम  के  हित  में  हों  ।

 श्री  :  यह  समझना  चाहिए  कि  जीवन  बीमा  भारत  का  राज्य  उद्योग  वित्त  निगम

 शादी  निगमों  को  किसी  राजनैतिक  दल  में  चंदा  देने  के  लिए  कोई  बाधक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इन

 कानूनों  में  अधिकांश  रूप  से  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  सरकार  नीति  के  बारे  में  इन्हें  हिदायतें  दें

 उस  पर  करें
 ।

 उदाहरणार्थ  भारत  राज्य  बैंक  प्रीमियम  की  धारा  १८  की
 उपधारा  (१)

 में  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।

 ि
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 [att  लाल  बहादुर  हस्ती

 राज्य  वित्त  निगम  भ्र घि नियम  PER  की  धारा ३९  की
 उपधारा  (१)  में  भी  ऐसी  व्यवस्था

 >  |  सब  से  महत्व  की  चीज  तो  यह  है  कि  सरकार  ही  इन  कानूनों  के  अधीन  उपयुक्त
 नियम  बना

 सकती है  |  जहां  तक  संविहित  निगमों  का  सम्बन्ध  है  चंदों  के  बारे  में  ज्यादा  कठिनाई  कभी

 भी  पैदा  नहीं  हो  सकती  ।  जहां  तक  सरकारी  समवायों  का  सम्बन्ध  सरकार  का  उन  के
 प्रबंध

 पर  पूरा  नियंत्रण होता  ही  है  ।  इसके  अलावा  ऐसे  समवायों  के  संस्थान  नियमों  में  यह  चीज़  रहती

 है  कि  राष्ट्रपति  समय  समय  पर  आवश्यक  हिदायतें  जारी  कर  सकता है  उदाहरणार्थ  भारी

 इंजीनियरिंग  निगम  लिमिटेड  के  संस्थान  नियमों  के  नियम  R€  में  यही  अधिकार  राष्ट्रपति  को

 दिया  गया  है  जिस  पर  निदेशकों  को  अमल  करना  होगा  ।  कोई  भी  सरकारी  कम्पनी  चंदा

 नहीं दे  सकती  ।  परन्तु  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  करने  की  जरूरत  नहीं  |

 श्री  मसानी
 :

 यदि  सरकार  हिदायत  न  दे  तो  निदेशक  चे  द  दे  सकेंगे  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 हम  इस  चीज  को  दो  तीन  तरीकों  से  रोक  सकते  हैं  ।  एक  तो

 राष्ट्रपति की  हिदायतें  दूसरी चीज़  यह  है  कि  वहां  सारे  निदेशक  ही  सरकार के  होंग  ।  वित्तीय

 सलाहकार भी  एक  निदेशक  ही  होगा  ।  हम  धारा  ६२०  के  अन्तर्गत  एक  भ्र घि सुचना  जारी  करके

 इस  चीज़  पर  रोक  लगा  सकते  हैं  किन्तु  यहां  पर  कोई  संशोधन  आवश्यक  नहीं  है  ।  इसके  धारा

 ६२०  में  भी  संशोधन  की  झ्रावस्यकता नहीं  है  ।  इस  समय  मैं  यह  घोषणा  कर  रहा  हूं  कि  कोई  सरकारी

 समवाय  सनौर  निगम  किसी  दल  को  चंदा  नहीं  देंगे  ।  इस  चीज़  के  लिए  एक  हिदायत  ही  काफी  रहेगी  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  चीज  रिका  में  रहेगी  ae  सभी  सरकारें  इस  से  बंधी  रहेंगी  ।

 1६...  लाल
 बहादुर

 शास्त्री  :
 यह  हमारा  भ्राइवासन है  ।  राज्यों  में  भी  कुछ  संस्थायें  हैं  जिन

 पर  राज्य  सरकारों  का  झ्र धि कार  है  ।  उनके  विषय  में  स्वाभाविक  रूप  से  हमें  राज्य  सरकारों  से

 बातचीत  करनी  पड़ेगी  किन्तु  मुझे  are  है  कि  उनकी  नीति  हमारे  जैसी  होगी  ।

 श्री  मसानी  ने  अनेक  बार  यह  कहा  है  कि  कम्पनियों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  चंदे  की  अधिकतम

 राशि  निर्धारित की  जानी  मैंने भी  इस  प्रदान  बर  हरनेक  पर  विचार  किया  कौर  यही  पाया

 कि  इस  विषय  में  कुछ
 न

 कुछ  wae  होना  चाहिए  ।  जहां तक  खंड  es  के  उपबंध  का  yea

 उसके  उस  भाग  में  मैं  कोई  संशोधन  नहीं  चाहता  जिसमें  यह  कहा  गया  है
 कि

 या  तो  २५,०००  रुपया

 हो  या  शुद्ध  लाभ  का  पांच  प्रतिशत  अंशदान  हो  ।
 जहां  तक  सामान्य  मीटिंग  का  eat  है  कि  वह

 फैसला  करके  कुछ  भी  दे  सकते  उसके  बारे  में  एक  प्रारूप  तैयार  किया  जा  रहा  है  झर  उसे

 थोड़े  ही  समय  में  अ्रंतिम  रूप  दिया  जायेगा  ।
 मैं  उसे  सभा  के  रख  दूंगा  |  उसका  उद्दीन  यह

 होगा  कि  उस  निकाय  को  चंदा  देने  की  खुली  छुट्टी
 न

 रहे  शौर  कुछ  प्रकार की  रुकावटें  अ्रवदय  लगायी

 मैं  स्वयं  कुछ  रोकथाम करना  चाहता हुं  ।  हां  वे  धर्माध  कार्यों  के  लिए  सहर्ष  चंदा  दे  सकती

 किन्तु  जहां  तक  राजनेतिक  दलों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  चंदा  देने  के  लिए  सीमा  निश्चित  करनी
 चाहिए  |

 रुपये दे  सकेंगी  ।

 श्री  तंगामणि :  यदि  २४,०००
 रुपये  की  सीमा  में  संशोधन  न  ga  तो  कम्पनियां  लाखों

 लाल  बहादुर  श्ञास्त्री  :
 सभा  के  समक्ष  संशोधन  रखकर  मैं  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दूँगा

 वैसे
 तो

 धारा  २९३  का  खंड  (=)  स्वयमेव  ही
 सीमा  का  काम  करता  है  ।

 सामान्य  निकाय  की

 बैठक
 भी

 उस  सीमा  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सकती
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 sa  मैं  श्र  अधिक  समय  न  लेकर  केवल  यह  प्रार्थना  करना  चाहूंगा
 कि

 श्री
 मसानी

 को

 भी  इस  समय  राजनैतिक  दृष्टिकोण  के  arene  पर  बात  नहीं  करनी  चाहिए
 ।

 श्री
 इस  विषय

 पर

 वस्तुगत  दृष्टि  से  बात  होनी  चाहिए
 |

 इस  समय  हमने  सचेतक  द्वारा  कार्यवाही नहीं  की  ;  इस  पर  सभा  को  स्वतंत्रता से  fv

 करना  हमें  तो  सभा  का  ही  निर्णय  स्वीकार  है  ।  wa  मैं  संशोधन  संख्या  १२६  सभा  के  सामने

 रखता  हूं

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  ५२

 पंक्ति  २५  के  दि  यह  रख  दिया  जाये
 :

 that  any  amount  which  may  after  the  commence-
 ment  of  the  Companies  (Amendment)  Act,  1960,  be

 contributed  in  any  financial  year  (whether  by  any
 such  company  or  by  its  board  of  directors  with  or

 without  the  consent  of  such  company)  to  any  political

 party  or  for  any  political  purpose  to  any  individual

 or  body,  shall  not  in  any  case,  exceed  twenty  five

 thousand  rupees  or  five  per  cent  of  the  average  net

 profits  of  any  such  company  as  determined  in  accord-

 ance  with  the  provisions  of  sections  349  and  350  during
 the  three  financial  years  immediately  preceding,
 whichever  is

 यह  समवाय  १९६०  के  लागू  होने  के  कोई  भी

 राशि जो  भी  समवाय  द्वारा  या  ऐसे  समवाय  की  सहमति  से  या  उसके  बिना

 उसके  निदेशक  मंडल  द्वारा  किसी  भी  वित्तीय  वर्ष  में  किसी  राजनैतिक  दल  को  या

 किसी  व्यक्ति  या  निकाय  को  किसी  राजनैतिक  उद्देश्य  के  लिए  किसी

 भी  प्रकार  पच्चीस  हज़ार  रुपये  से  या  ऐसे  समवाय  के  उस  औसत  लाभ  केसर

 प्रतिशत  भाग  से  अधिक  न  होगी  जो  ठीक  पहले  के  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  के

 लाभ  के श्राघार पर धारा पर  धारा  RvE  तथा  ३५० के  उपबन्धों  के  अनुसार  निर्धारित

 किया  गया  इन  दोनों  में  से  जो  भी  अ्रधिक  हो  ।]

 पंक्ति  २६  में  (३)  के  स्थान  पर  रखा  जाये  ।

 इस
 व्यवस्था

 के
 अन्तर्गत  सामान्य बैठक  द्वारा  अंशदान  की  मात्रा  बढ़ायी  जा  सकती  मेरे

 विचार  में  इस  कार्यवाही  से  हम  काफी  हृद  तक  नियंत्रण  रख  सकेंगे  ।  शेष  संशोधनों को  मैं  सारहीन

 समझता  मैं  उन्हें  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 pared  कृपा लानी  :
 मंत्री  महोदय  का  भाषण  सुनने  के  बाद  मैं  इस  खंड  को  a  भी

 खतरनाक समझने  लगा  हुं  ।

 यह  ऐतिहासिक  तथ्य  है  कि  जब  लोकतंत्रात्मक  सरकारें  पूंजीपतियों  से  धन  लेती  हैं  तो  बदनाम

 हो  जाती हैं  ।  साम्यवादी भी  लोकतंत्र  को  इसी  कारण  पूंजीवादी  प्रणाली  के  नाम  से  पुकारते  हैं  ।

 जब  सरकार  पूंजीपतियों  से  चंदा  लेती  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  उनके  हाथों  में  खेलती  भी  है  ।  वस्तुत

 समाजवादी  सरकार  का  इस  तरह  का  काम  भी  निश्चित  परन्तु  कांग्रेस  के  मंत्री  समाजवाद

 का  नारा  ही  लगाते  इसमें  इन्हें  विश्वास  नहीं  है
 ।

 उनकी  इच्छा  यही  है  कि  पूंजीपति  उन्हें  चुनावों

 में धन  द  ।  यह  गलत है  ।  सारा  धन  ही  जनता  जो  व्यक्ति  झपने  हिस्से  से  ज्यादा

 लेता  है  वह  चोर  है  ।  यही  गांधी  जी  कहते  थे  ।  किसी  भी  कम्पनी  का  रुपया  केवल  उसी  कम्पनी

 का  ही  नहीं  समझा  जाना  चाहिए
 |

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 यद्यपि  यह  विधेयक  हितकर  है  परन्तु  इस  एक  ही  खंड  से  इसका  सारा  महत्व  जाता  रहता  है
 ।

 इंग्लैंड  इरादी  देशों  में  पहले  पूंजीपति  प्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  के  कामों  में  भाग  नहीं  लेते
 थे  ;

 वें  अपने  कुछ  आदमी  इधर  लगा  देते  थे  ।  इसी  कारण  लोकतंत्र  तथा  पूंजीवाद  की  मिथ्या  एकरूपता

 स्थापित हो  गयी  ।  साम्यवादी  इसी  कारण  लोकतंत्र  की  प्रत्यालोचना  करते  हैं  परन्त ुये
 दो

 भ्र लग  अलग  चीजें  हैं  ।  इस  शासक  दल  की  यह  विचित्र  नीति  है  कि  यों  तो  समाजवाद  का  नारा  लगाती

 है  वैसे  ऐसा  काम  करती  है  |

 पुरानी  बात  याद  श्री  गयी  ।  एक  बार  कांग्रेस  के  एक  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हर  एक  चीनी

 के  व्यापारी  को  हर  बोरी  पर  कुछ  न  कुछ  देना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  काम  से  प्रजातंत्र  का

 होता
 है  ।

 कम्पनियों  से  चंदा  छोटे  लोगों  को  नहीं  मिलता  ;  बड़े  नेता  ही  धन  एकत्रित  करते  हैं  ।  उनमें

 से  कुछ  लोग  अच्छे  शर  कुछ  बुरे  भी  रहते  हैं  ।  इधर  चुनाव  के  नाम  पर  पैसा  भ्राता  है
 झर  इधर

 कुछ  किसी  की  जेब  में  चला  जाता  है
 ।

 मेरा  मतलब  यह  नहीं
 कि

 हर  श्रादमी ही  बुरा  होता  है

 परन्तु  बुरे  भी  तो  होते  ही  हैं  ।

 >
 वैसे  तो  चुनावों  में  एक  व्यक्ति  ५०००  से  अधिक  रुपये  व्यय  नहीं  कर  सकता  परन्तु  दल  चा  े

 तो ५०,०००  रुपये  तक  व्यय  कर  डाले  ।  इस  लिये  दलों  को  पैसे  की  जरूरत  रहती  है  ।  इससे  कोई

 भला  शभ्रादमी  नहीं  रखा  सकता  ।  हमें  चनावों  में  इतना  व्यय  झ्रनचित  करार  देना  चाहिए  |

 मुझे  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  पर  भी  काफी  हैरानी  हुई  जब  उन्होंने  उच्च-न्यायालय  के

 निर्णय  का
 उल्लेख

 किया  ।  न्यायालय  राजनैतिक  बातों  पर  व्यापक  निर्णय  थोड़े  ही  देते  वह

 केवल  विधियों  का  निवेदन  करते  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  एक  व्यक्ति  धन  के  श्रलावा  कौर  चीज़ों  से  भी  भ्रष्ट  होता
 है

 परन्तु  यहां  पर  हम  धन  ही  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  कम्पनियां  कानून  के

 भी  भ्रमण  तरीकों  से  राजनैतिक  दलों  को  चंदा  दे  सकती  हैं  ।  यदि  ऐसा  है  तो  सरकार  किस  लिये  बैठी

 क्या  सरकार  इतना  भी  नहीं  कर  सकती  ।  यदि  इतना  भी  नहीं  कर  सकती  तो  फिर  शासन

 करने  से  क्या  लाभ  है  ।
 पूंजीपति  सरकार  को  इस  कारण  चंदे  देते  हैं  क्योंकि  उन्हें  फन  व्यापार

 को  बनाये रखना  है  ।  वे  डरते  रहते  हैं  ।

 हम  कांग्रस  संस्था  का  काम  चार  खाने  के  चंदे  से  चलाते  रहे  हैं

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 उसके  अलावा  चंदा  भी  लिया  जाता  था  ।  तिलक  स्वराज्य

 में  ही  एक  करोड़  रुपया  था  ।

 fara  कृपा लानी  :  पूंजीपति  केवल  चुनाव  शादी  के  लिए  चंदा  देते  थे  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  यह  गलत है  ।

 कृपा लानी
 ण

 मुझे  इनसे  ज्यादा  पता  है  ।  उस  जमाने  में  कांग्रेस  ऐसी  नहीं  थी  ।

 eee
 मल  waist  में
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 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  सरकारी  कम्पनियों  के  चंदा  देने  पर  राष्ट्रपति  के  श्रादेश

 द्वारा  रोक  लग  जायेगी  उसके  बारे  में  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  किसी  समय  दूसरी  प्रकृति

 का  राष्ट्रपति भी  सकता  है  |

 मैँ  दूसरी  बात  यह  कहता  हूं
 कि  सभी

 दल  इस  खंड  का  विरोध  करते  हैं
 ।  फिर  ७

 इस  चीज  पर ड़ी  कयों  इतना  परसु  कर  रही  है  ।  इससे  स्पष्ट है  कि  दाल  में  कुछ  काला  है
 ।

 इतना  are  किस  कारण है  ।  यों  भी  कांग्रेस  चनावों  में  हजारों  सरकारी  चीजों  को

 प्रयोग  करती है  ।  रत  यह  सव  चीजें  प्रौढ़  नियंत्रण
 जो  art कर  रहे  दिखावा  मात्र है

 इनका  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 fait  ही०  ना०  मुकर्जी  )
 आचार्य  कृपा लानी  का

 भाषण  सुन
 कर

 मूझे  बड़ी  प्रसन्नता  इसलिये  कि  विधेयक  के  खण्डों  के  बारे  में  भी  तक  जो  चर्चा

 चल  रही  उसमें  भारी-भरकम  शब्दों  शौर  लम्बे-चौड़े  वाक्यों  की  भरमार  चल  रही  थी  ।

 चाचा  कृपलानी के  भाषण  ने  जसे उस  रुंधे  वातावरण  में  एक  नई  ताजगी  पैदा  कर  दी

 उन्होंने  कांग्रेस  की  परम्पराश्रों का  हवाला  दिया है  ।  उस  समय  की  परम्परा त्रों का

 जब  कांग्रेस  समूचे  देश  की  जनता  के  विचारों  कौर  इच्छाश्ों  को  वाणी  देती  थी  ।  उन्होंने

 कहा  है  कि  कांग्रेस  ara  अपनी  उन  परम्परा  से  विमुख  हो  गई  है  ।

 म य्राचाय  कृपा लानी  के  इस  सुझाव  से  पूरी  तरह  सहमत हूं  कि  समवायों  द्वारा  राजनीतिक

 दलों  को  दिये  जाने  वाले  बन्दों  पर  पूरी  तरह  स  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाना  चाहियें  |

 माननीय  मंत्री  ने  इस  सुझाव  को  नहीं  माना  है  ।  उन्होंने  इसके  विरुद्ध  तक  दिये

 वे  तो  न  राजनीति  कौर
 न  नैतिकता की  दृष्टि  से  ही  उचित  ठहराये  जा  सकते

 समवायों  के  प्रतिकाश  नियंत्रण कर्ता  राजनीतिक  दल  के  पक्ष  में  होंगे  उसे  चन्दे  के  रूप  में

 रानियां दे  सकेंगे  ।  यह  व्यवस्था  नैतिकता कौर  यहां  तक  सामान्य  व्यापार की

 नैतिकता  के  भी  विरुद्ध  है  |

 aaa  कृपा लानी  चाहते  हैं  कि  देश  में  लोकतन्त्र  की  प्रगति  हो  ।  लेकिन  राज  कौ

 परिस्थिति  में  लोकतंत्र  शौर  पूंजीवाद  दोनों  एक  साथ  नहीं  रह  सकते  ।  श्राज  के  जमाने  मैं

 लोकतंत्र  तभी  रह  सकता  है  जब  वह  समाजवादी  लोकतंत्र  हो  ।  उसे  लाने के  साधन  जो  भी

 लोकतंत्र  को  पूंजीपतियों  की  जकड़  से
 छुपाये  बिना  उसे  सच्चा  लोकतंत्र  नहीं  बनाया  जा

 सकता  ।  पता  नहीं  शाहों  को  इतना  महत्व  कयों  दिया  जा  रहा  है  ।  ये  थैलीशाह  कांग्रेस

 के  प्रति प्रेम  चाहे  जितना  पर  वे  किसी  भी  तरह  शीरानी  थैलियों  पर  पांच  नहीं  जाने

 देते  ।  वे  लोग  शान-शौकत  से  रहते  विमानों  दारा  सफर  करते  कौर  उनका  खर्चे  समवायों

 की  निधियों से  दिया  जाता  है  ।  यहां  तक  कि  अपने  प्रिय  राजनीतिक  दलों  को  भी  वे  श्रपनी

 जेबों से  नहीं  देना  चाहते  ;  वह  भी  समवायों की  निधियों  से  जाता है  इसकी

 श्रीमती नहीं  होनी  चा  लिये  ।  समाजवादी  समाज  के  निर्माण के  हमारे  कार्य  में  जितनी  भी

 त्रुटियां  वे उन  सभी  का  भरपूर  फायदा  उठाते  हैं  ।  और  कांग्रेस  जिस  ढंग  से  समाजवादी

 समाज  के  निर्माण  का  काम  कर  रही  उसमें  त्रुटियों  की  भरमार  यहां  तक  कि  कांग्रेस

 झपने  दल  का  काय  चलाने  के  लिये  भी  थैली शाहों  की  मोहताज  है  |  इसी  लियें  कांग्रेस  ने  पिछले

 प्राम  चनावों  के  समय  बिना  किसी  हिचक  के  टाटा  से  १०,३०,०००  रुपये  चन्दे  केरूप

 ले  लिये थे  ।
 re  A

 मूल  ८. है के है  में
 दि
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 इस  प्रथा  को  बिल्कुल  बन्द  कर  देना  चाहिये  ।  झाचायं  जी  ने  कुछ  मूलभूत  प्रदान  उठाये

 कांग्रेस  जनता  को  क्या  जवाब  देगी
 ?

 हमारी  पार्टी  ने
 हर  चुनाव  में  ग्राम  जनता

 से  पार्टी  के  लिये  वोट  नहीं  चन्दा  भी  लिया है  ।  हम  जनता  से  कहते  हैं  किवे  पार्टी  के

 लिये  काम  भी  करें ।

 राजनीतिक  दलों  को  इस  योग्य  होना  चाहिये  कि  वे  अम  जनता  को  सक्रिय  बना  सक  |

 यह  नहीं  कि  थैली शाहों  से  रुपये  लेकर  चुनाव  लड़े  |

 कांग्रेस  की  यह  विडम्बना  इसलिये  हुई  है  कि  उसने  अ्रपनी  विचारधारा  को  त्याग  दिया

 उसने  अराम  जनता से  अरपना  सम्पकं तोड़  दिया  है  ।
 जनता

 में  वह  उत्साह  पैदा  नहीं

 ac  पाती  |  इसलिये  कांग्रेस  दल  को  चनावों  की  इतनी  चिन्ता  है  ।

 इसीलिये  हमें  देश  के  राजनीतिक  जीवन  को  शुद्ध  बनाने  के  लिये  कदम  उठाने

 चाहिये  ।  हर  राजनीतिक  दल  को  अपनी  विचारधारा  का  समर्थन  झाम  जनता  से  प्राप्त  करना

 चाहिये  ।  इसी  लिये  में  नहीं  चाहता  कि  हमारी  विधि  में  एसी  कोई  भी  व्यवस्था  रहे  लाभ

 उठा  कर  थैलीशाह  हमारी  राजनीतिक  गतिविधियों  में  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  हस्तक्षेप  कर  सक  ॥

 माननीय  मंत्री  ने  ऐसे  seal  की  सीमा  निर्धारित  करने  की  जो  बात  कही  इससे  हमें  सन्तोष

 नहीं  होता  ।  ug  बन्दों  पर  पूरा  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिये  ।

 श्री  राजसिह  भाई  उपाध्यक्ष  उद्योग  में  कम्पनियों  में  से

 उनके  जिनका  कि  उद्योग  से  डाइ रे बंट  सम्बन्ध  किसी  कौर  को  कोई  रकम
 दी

 जाती

 तो  उसका
 मैं

 विरोध  करता हूं
 |  मैं  झपने  अनुभव  की  बात  करता  किसी  की  सुनी  या  कही

 हुई  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  लेने  वाला  जितना  आतुर  नहीं  उतना  देने  झा तुर  क्यों

 मैंने  देखा  है  कि  कारखानों  की  अधिक  हालत  खराब  होती  जाती है  ak  देने  वाले  ऐसी

 हालत  में  भी  चकते  नहीं  लेकिन  जिनका  डाइरेक्ट  सम्बन्ध  होता  है  a  जिनको  अरपन  पसीने

 की
 कमाई  में  से  कुछ  मिलना  उन्हें  कुछ  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिये यह  एक  सवाल

 किय है  ।  मुझें  तो  यह  देख  कर  बड़ा  श्राइचये  होता  है  कि  यहां  हाउस  में  हमारे  विरोधी  पार्टी

 के  साथी  कांग्रेस
 का

 नाम  लेकर  कांग्रेस  के  ऊपर  हमले  कर  रहे  जेसे वे  गरीब  तो  कुछ  जानते

 ही  नहीं  हैं  झ्र  उन्होंने  कुछ
 छग  ही  नहीं  है

 ।  ।
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि

 जो

 कांग्रेस
 की  waisted पार्टीज़  उनको  इंडस्ट्रीज़ में  से  हजारों  रुपये  दिये  गये  हैं  aka

 इसलिये  दिये  गये  हैं  कि  कांग्रेस  पार्टी  से  सम्बन्धित  भ्रारगनाइजेदान  को  कमजोर  किस  प्रकार  से

 बनाया  उसको  नीचा  किस  तरह  से  दिखाया  जाये  |  यह  चीज  कोई  गुप्त  नहीं  बिल्कुल

 गोपन है  कि  बड़े  नेता  को  बुलाया  गया  कौर  पच्चीस  हज़ार  रुपये  की  थैली  इंडस्ट्रीज़  में  से

 इकट्ठा  करके  इसलिये  दी  गई  यहां  रामसिंह  भाई  शझारगनाइजेशन  बड़ा  स्ट्रांग  है  श्र

 बराबरी  के  आधार  पर  इससे  डील  करना  पड़ता  इसलिये  एक  राइवल  श्रारगन।इजेशन

 बनाई  जाये  झौर  हजारों  लोगों
 की  सभा  में

 वे  पच्चीस  हजार  रुपये  देतेਂ  वक्त  यह  ऐलान
 किया  गया  ।  इतना  ही  बल्कि  वह  पैसा  ऐसी  हालत  में  इकट्ठा  किया  जब  कि  मेरे

 यहां  कोई  कम्पनी  प्राफिट  नहीं  कर  रही  लास पर  ही  चल  रही थीं  ।  पब्लिक  प्रकाशित

 किसी  व्यक्ति  या  किसी  शभ्रारगनाइजेशन  को  देने  कौर  बैलेंस-हीट  में  पबलिश  करने  के
 बारे

 में  बहुत  कुछ  कहा  गया
 लेकिन मैँ  समझता  हूं  कि  सोमानी जी  अच्छी  तरह से  ये  तरीके

 जानते हैं  कि  ये  सारे  काम  किस  तरह  करने  चाहिए  ।



 (=z  प्रत्यक्ष कर  श्रद्यासन  जांच  समिति क  PV9E ८  १८८२  रनर  ॥

 प्रात वदन  क  बार  स  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 किसी  खास  मेम्बर  का  नास  लेकर  ऐसी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये  ।

 श्री  रामसिंह  भाई  वर्मा  उन  लोगों  की  अपनी  झ्रारगनाइजेंशन--एसोसियेशन  होती

 जो  यह  तय  करती  है  कि  दो  चार  रुपये  या  दस  रुपये  प्रति  लम  इकट्ठे  जायें  पौर

 एसोसियेशन  को  दिये  जायें  ।  उनकी  एसोसियेशन  किस  को  वह  रुपया  देती  यह  किस

 वीट  में  पबलिश  होगा  ।  यह  ज़रूर  मालम  हो  जायगा  कि  फलां  मिल  ने  प्रति-लम  के  हिसाब

 से  इतनी  रकम  अपनी  एसोसियेशन  को  दी  है  कौर  एसोसियेशन  का  बैलेंस-शीट  तो  केवल  उस

 के  मेम्बरों  के  लिये  होता  वह  ग्राम  जनता  के  लिये  थीं  होता  क्योंकि  उसके  easiest

 नहीं  होते
 हैं  ।  एसोसियेशन  जानती  है  कि  किसको  कितना  देना  हीं  देना  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आज  के  ज़माने  में  कांग्रेस  के  मुकाबले  में  विरोधी

 पार्टियों  को  ज्यादा  दिया  जाता  लेकिन  वे  अ्रच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  लेने  वाले  इस  बात  को

 ठहरा  लेते  हैं
 कि  हमारा  नाम  बैलेंस-शीट  में  नहीं  जाना  चाहिये  ।  वे  कहते  हैं  कि  कैसे  wea

 हम  अपनी  आरगनाइज़ेशन  के  द्वारा  देंगे  ।  ऐसे  एक  कितने  ही  किससे  हैं  ।

 में  यह  निवेदन  कर  रहा  हुं  कि  यह  देने  प्रो  लेने  की  बात  क्यों  हो  रही  है  ।  प्राविडेंट

 फंड  के  करोड़ों  रुपये  श्रमिकों  को  नहीं  दिये  गये  कौर  मालिकों  ने  जमा  नहीं  लेकिन  4

 इस  बात  के  लिये  तैयार  हैं  कि  हम  पोलिटिकल  पार्टीज़  को  दें  ।  जब  प्राविडेंट  फंड  की  बात

 कराती  तो  कोई  देता  नहीं  है  ।  में  समझता  हुं  कि  नगर  देने  वाले  किसी  भ्रच्छे  परपज  के
 लिये

 1  चाहते  तो  वे  बेकारी  के  निवारण  के  बन्द  कारखानों  को  चलाने  के  श्रमिकों

 के  वेलफेयर  के  लिये  मार्च  के  पांच  या  पच्चीस  हज़ार  रुपये  क्यों  नहीं  लत  हैं  ।  ay

 थोड़े  दिन  पहले  उनकी  एसोसियेशन  में  एक  सवाल  war  कि  एक  साहब  की  वर्ष  मनाने

 के  एसोसियेशन  पच्चीस  हज़ार  रुपये  उसके  लिये  दे  ।  उस  समय  एसोसियेशन  में  यह  कहा

 गया  कि  जब  इनकी  वर्ष-गांठ  मनाने  के  लिये  पच्चीस  हज़ार  रुपये  दिये  जा  रहे  तो  अपक  नेता

 की  वह-गांठ  माने  के  लिये  भी  पच्चीस  हज़ार  रुपये  दिये  जब  कभी  भी  वह  मनाई

 चाहे  वह  मनाई  जाने  वाली  हो  या
 न  इस  तरह  एसोसिएशन  ने  दोनों  के  लिये  पचास

 हज़ार  रुपये  निकाले  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  अता  कि  दर ग्रस्ल  वहां  पर  यह  आग्रह

 या  दुराग्रह  क्यों  हो  रहा  है  कि  झमक  पार्टी  को  बरमक  रकम  जानी  चाहिये  कौर  वह  या  तो

 २४,००० रु०  हो  या प्राफिट या  ४५  परसेंट  |  एक  मुख्य  सवाल है  fe  मजदूरों  .  बोनस के

 सम्बन्ध  में  जब  डिमान्ड  की  जाती  है  तो  उस  के  लिये  ट्राइब्यूनल  ने  एक  फार्मूला  ठहरा  दिया

 कि  sae  प्राफिट  हो  तो  भी  बोनस  नहीं  दिया  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  FIT  माननीय  सदस्य  अभी  खत्म  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  रामिश  भाई  वर्मा  :  में  ५  मिनट  में  खत्म  कर  दूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  अगर  ५  मिट  लेने  हैं  तो  फिर  कल  शुरू  करें  ।

 a  ee  at

 प्रत्यक्ष  कर  प्रयास  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन के  बार  में
 प्रस्ताव

 fat  स०  मो ०  बनर्जी
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 क  प्रतिवेदन  कौर
 यह  सभा  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच

 PeYG—KE

 उस  पर  श्री  जी०  पीए
 के  विसात  BA,

 टिप्पणियों  ate  सिफारिशों

 मल ६  aaa  में



 2¥so  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  २९  REGO

 प्रतिवेदन  क  बारे  में  प्रताव

 स०  मो०

 जो  २१  १९४९  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  वित्त  मंत्री  द्वारा  जांच

 समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  दिये  गये  वक्तव्य
 जो

 REQo  को  सभा-पटल पर  रखी  गयी  विचार  करती  प

 इस  समिति  की  नियुक्ति  कर-वसूली  की  वर्तमान  प्रणाली  की  त्रुटियों  की
 दूर  करने  कौर

 भान  जांच  ग्रा योग  की  सिफारिशों  तथ  प्रोफेसर  किशोर  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों पर  विचार  करने  के

 लिये की  गई  थी  |

 समिति  ने  ३६७  सिफारिशें  की  जिनमें  से  २६५  सरकार ने  स्वीकार कर  ली  हैं  ५९

 सामान्य  प्रकार  की  जिन  पर  ध्यान  देने  की  झ्रावव्यकता  नहीं  |

 समिति  ने  ५  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  कर-भ्रपबंचना तो  होती  लेकिन

 उतनी  अधिक  नहीं  जितनी  कि  प्रोफेसर  किशोर  ने  बताई  है  ।  क्या  समिति  ने  हिसाब  लगाया  है  कि  हमारे

 देश  में  कितनी  राद  की  कर-ग्रपवंचना होती  है  ?  प्रोफेसर  किशोर  का  मत  है  कि  कर-भ्रपवंचना  २००

 करोड़  रुपये  की  होती  है  ।  प्रोफेसर  कमजोर  ने  स्पष्ट  कहा  था  कि  पाश्चात्य  या  भारत

 श्रपबंचना  प्रशासकीय  त्रुटियों  या  मानवीयता  श्रपूर्णताओं  के  नहीं  इस  कारण  नहीं  होती

 कि  उससे  बचने  या  उसे  दूर  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  करना  असंभव  है  ।  कर-भ्रपवंचना  का  मुख्य

 कारण  हर  में  निहित  स्वार्थों  की  से  किया  जाने  वाला  विरोध  ही  है  ।  कराधान की  पुरी  प्रक्रिया

 में  एक  बड़ी  झ  नैतिक  कौर  बौद्धिक  बेईमानी
 की

 बू  है  ।  कुछ  ऐसा  भास  सा  होता  है  कि  यह

 प्रक्रिया  धोखे  धड़ी  की  एक  बड़ी  अनूठी  योजना  है--एक  श्रोता तो  भारी  भरकम  कर  लगाये

 जाते  हैं  शर  दूसरी  उनके  बदले  वचन  दे  दिया  जाता  है  कि  उनको  प्रभावी  नहीं  बनाया  जायेगा

 इस  एक  तो  राजनीतिज्ञ लोग  बड़े  वं  से  कह  सकते हैं  कि  हमने  इतनी  ऊंची  दर  पर  कर

 लगा  दिये  गौर  दूसरी  कौर  वही  लोग  अपने  थेलीशाहों  को  जसे  चुपचाप  बता  देते  हैं  कि  करों  की

 योजना  में  क्या  त्रुटियां  हैं  ।

 इस  सभा  में  हम  थैली  शाहों  पर  बड़े-बड़े  कर  लगाने  के  विधान  पारित  कर  देते  बाहर

 शासक-दल  थे  ली शाहों
 को

 अवसर  देता  है  कि  वे  उसकी  त्रुटियों  का  लाभ  उठाकर  कर-श्रपवंचना  कर

 सकते  हैं
 ।

 इस  लिये  सरकार  को  इन  त्रुटियों
 को

 बिल्कुल  दूर  करने  का  निर्णय  दृढ़ता  से  करना  पड़ेगा
 ॥

 कर  की  प्रभावी  बकाया  ३१  १९६०  को  233,22 are wa SY | लाख  रुपये  थी  |  राज

 एक  प्रदान  के  उत्तर  में  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  १  १६६०  का

 बिक्री  कर  कौर  उपहार  कर  की  कुल  प्रभावी  बकाया  राशि  ५,६६,७३,००० रपये  थी  ।  उत्तर  में  यह

 नहीं  बताया  गया  कि  ag  राशि  कब  से  बकाया  चली  श्री  रही  यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  सरकार  को

 बकाया  राशि  तो
 मालूम  पर  यह  मालूम  न  हो  कि  वह  कब  से  बकाया  चली  ग्रा  रही  है

 ।
 यह  सूचना

 सरकार  कब  तक  इकट्ठी  कर  पायेगी
 ?

 मुझे  तो  बताया  गया  है  कि  यह  राशि  १९४७  से  बकाया

 पड़ी है  ।

 कहा  जा  रहा  था  कि  हमारे  यहां  कर-श्रपबंचकों  के  नाम  घोषित  किये  जायेंगे  ।  हम  उसका  स्वागत

 करेंगे
 ।

 लेकिन  उनको  दण्ड  क्या  दिया  जायेगा  ?  २  १९४५९  के  टाइम्सਂ  ने

 लिखा  था  कि  इंगलेण्ड  में  हर  साल  एक-दो  बड़े  बड़े  कर-भ्रपवंचकों  को  जेल  भेजा  जाता  है  ।  लेकिन

 हमारा  देश  स्वतंत्र  होने  के  बाद  से  तक  विधि  में  दण्ड  की  व्यवस्था  होने  पर  भी  एक  भी  रीढ़-ऊपर

 के  खिलाफ  मुकदमा  तक  नहीं  चलाया  गया  ।  टाइम्सਂ  ने  इंगलैण्ड  क के आ्रांकड़े  भी  दिये  थे  कि

 PEXE-UY  में  ऐसे  ५५  मुकदमें  चलाये  गये  जिनमे ंसे  ५४  को  दण्ड  दिया  गया  था
 ।

 माननीय  मंत्री
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 बतायें कि  ty  १९४७  से  लेकर  १  १९६०  तक  कितने  कर-ग्रपवंचकों  को  दण्ड

 दिलाया  गया  है  ?

 सरकार  का  यह  कदम  बड़ा  सराहनीय  है  कि  कर-श्रपवंचकों  के  नाम  घोषित  किये

 उनका  भंडाफोड़ किया  जायेगा  ।  प  जीपतियों  ने  इसके  विरुद्ध  बड़ा  हो  हल्ला  मचाया
 था  ।

 उनके  मुख्य

 पत्र  है  ने  तो  सरकार  के  इस  कदम  को  चोरी  सेंध  लगाना  तक  कहा  था  ।  लेकिन  माननीय

 मंत्री  फिर  भी  वह  प्रगतिशील  विधेयक  सभा  में  ले  जाये ।  इस  के  लिये  मैं  उनको  बधाई  देता  हूं  ।

 पर  उस  विधेयक  में  एक  व्यवस्था  यह  भी  है  कि  कुछ  मामलों  में  नाम  घोषित  नहीं  भी  किये  जायेंगे  ।

 विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  रहनी  चाहिये  |  मेंने  तब  भी  इसका  विरोध  किया  था  ।

 सरकार ने  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  को  सैद्धांतिक  रूप  में  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।  उस  प्रतिवेदन  में  कर-ऑ्रपवंचना  के  विरुद्ध  जनता  को  चेतना  शील  बनाने  के  कुछ  उपाय

 सुझाये  गये  हैं  ।  लेकिन  सरकार  नें  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  किया  वादा है  कि  माननीय

 मंत्री  इसके  बारे  में  एक  व्यापक  विधान  सभा  में  लायेंगे  ।

 सरकार
 ने  उस  प्रतिवेदन  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  कि  सरकारी

 रियों को  निवृत्त  होने  से  पहले  निजी  सेवायों  में  सेवा  करने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  को  भ्र पनी  नीति

 करनी  चाहिये  ।  श्री  प्रभात  कार  ने  राय-कर विभाग  के  ऐसे  कई  जिम्मेदार  अधिकारियों के

 उदाहरण  सामने  रखे  थे
 ।
 में  भी  ऐसे  कई  उदाहरण  जानता  हूं

 ।
 ऐसे  अधिकारी  निजी  समवायों  की

 अनुचित  रूप  से  सहायता  करते  हैं  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  त्यागी  भ्रायोग  ने  प्रोफेसर  किशोर  का  यह  सुझाव  क्यों  नहीं  माना  कि

 भय-कर  विभाग
 को

 कुछ  दोस्तियाँ  प्रदान  की  जाये ं?

 प्रश्न  यह  है  कि  लोग  इतने  सारे  कर  पूरे-पुरे  रदा  करने के  बाद  भी  करोड़पति केसे  बनते  जाते

 स्पष्ट  है  कि  कर-विधान  में  त्रुटियां  हैं  ।  उनको  तुरन्त  दूर  किया  जाना  चाहिये
 ।

 विधान
 की

 प्रक्रिया

 को  अधिक  सरल  कौर  बोधगम्य  बनाया  जाना  चाहिये  |

 मेरा  है  कि  माननीय  मंत्री  स्पष्टीकरण  करें  कि  कुछ  सिफारिशों  को  क्यों  स्वीकार  नहीं

 किया गया  है  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव
 प्रस्तुत  हुमा  |

 fat  नाशिर  भरूचा
 इस  समिति के  निर्देश-पद  इतने  तक  ही  सीमित थे

 के  प्रत्यक्ष  कराधान  की  एकीकृत  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  आवश्यक  प्रशासकीय  संगठन

 प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  सिफ़ारिशों करें  ।  लेकिन  उसकी  कई  सिफारिशें  इस  सीमा  का  अ्रतिक्रमण  भी  करती

 कुल  मिलाकर  समिति  ने  सही  दिशा  सुझाई  है  ।  wa  यह  सरकार  का  काम  है  कि  वह  विधि  में

 ofa  किये  बिना  कार्यान्वित  करने  योग्य  सिफारिशों  को  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करे  ॥

 समिति  की  सिफारिशों के  प्राधा  पर
 प्रत्यक्ष  करों

 के
 प्रशासन

 में  थोड़ा  सुधार तो

 लेकिन  कोई  बहुत  बड़ा  सुघार  नहीं  होगा  |

 में  समिति  की  इस  सिफारिश से  सहमत  नहीं  हुं  कि  प्राय-कर  की  बुनियादी  छपी  ने  को  संविधि

 में  समाविष्ट  करके  श्र  अधिभार  की  दरों में  वित्त  अधिनियम  के  जरिये  फेर-बदल  कर-गणना

 के  काम  को  सरल  बनाया  जा  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  समिति  की  कुछ  अन्य  सिफ़ारिशों  बड़ी  eat
 ———  ee

 faa  via  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 नादिर

 एक क  तो  यह  कि  यदि  सरकार  किसी  कर  के  बुनियादी  ढांचे  में  परिवर्तन  करना  तो  उसे  अलग

 से  एक  विधेयक  संसद  में  लाना  चाहियें  ।  यह  बात  भी  टीका जै  पि OI  हू  ।  के  कर  सम्बन्धी  विवरणियां  के  फार्स

 काफी  सरल  बनाये  जाने  चाहियें  ।

 समिति  ने  अन्य  प्रो  पर  भी  बड़ी  सावधानी  से  विचार  किया  है  ।  एक  बड़ा  ग्रीवा  सुझाव  है  कि

 प्राय और  व्ययਂ  शब्दों  को  पारिभाषित किया  जाना  चाहिये

 समिति ने  कहा  है  कि  ठ  की  व्यापक  परिभाषा  करने  को  जरूरत  नहीं  ।  लेकिन

 देशों  में  इसकी  व्यापकं  परिभाषा  की  गई  है
 ।

 व्यापक  परिभाषा  होने  पर  कई  भ्रांतियां  दूर

 हो  जायेंगी  कौर  अ्रधिनियम  के  प्रशासन  में  भी  सरलता  रहेगी  ।  में  की  परिभाषा  करने के  पक्ष

 में  नहीं  हूं  इसलिये  कि  एक  उद्योग  के  लिये  जो  परिभाषा  ठीक  वह  दूसरे  उद्योग  के  लिये
 ठीक

 नहीं  रहेगी  ।

 समिति  ने  अ्रवक्षयण  के  बारे  में  जो  सुझाव  दिये  उनको  मानने  से  ्रवक्षयणण
 की

 गणना  करना

 अधिक सरल  हो  जायेगा  ।  एक  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  अवक्षयण  की  गणना  का  आधार  आस्तियों

 के  भ्रमित  मूल्य  को  ही  बनाना  चाहिये  ।  कई  प्रौद्योगिक  संगठन  set  तक  यही  करते  रहे  है ं।

 दूसरा  सुझाव  यह  कि  यदि  भ्रांतियों का  उपयोग  छः  महीने  के  बाद  एक  महीने  से  ग्रीक  काल
 तक

 किया  गया  हो  तो  पूरे  वर्ष  के  लिये  भ्रवक्षयण  लेखा  जाना  चाहिये  ।  लेकिन यदि  महीने  के  बाद
 का

 काल  एक  महीने  से  कम  तो  ars  वर्ष  का  अवक्षयण लेखनी  चाहिये  ।  समिति  ने  तीसरा  सुझाव  दिया

 है  कि  फरनीचर  को  भी  शअ्रवक्षयण  की  गणना  के  लिये  शामिल  करना  चाहिये  ।  मैं  इससे  सहमत  हुं
 ।

 समिति  ने  वियत  संभरण  सेवायों  के  अवक्षयण  के  सम्बन्ध  में  एक  बड़ा  बरच्छा  सुझाव  दिया

 है  कि  frat (  )  2EWG  को  संशोधित  किया  जाये  ।  यह  श्रावस्ती है  क्योंकि

 भारतीय  ऑ्रायकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  जितने  अवक्षयण  की  अनुमति  दी  गई  उतने  की  अनुमति

 विद्युत  )  अधिनियम  के  ania  नहीं  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  विद्या  समवाय

 अवक्षयण  के  लिय  अलग  से  रक्षित  राशि  नहीं  रख  पाते  |

 विकास  सम्बन्धी  छूट  के  बारे  में  भी  बड़ी  सिफ़ारिशों की  गई  हैं  ।  विकास  सम्बन्धी

 छट देने की  प्रभी  तक  एक  शर्तें  यह  है  कि  १०  वर्ष  तक  सम्बन्धित  समवाय  की  भ्रांतियों  का  कोई  विक्रय

 नहीं  होता  चाहिये  ।  समिति  ने  उसे
 ८

 वर्ष  कर  देने  की  सिफारिश  की  है  ।  यह  ठीक  भी  क्योंकि  a

 द्योगिक  प्रगति  के  कारण  कब  मशीनें  जल्द  पुरानी  पड़  जाती  हैं  इस  प्रकार  कुछ  आस्तियों  का

 अवमूल्यन  होता  रहता  है  ।  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड  या  ग्रन्थ  किसी  प्राधिकार को  इस  का  झावइयक

 समायोजन  करने
 की

 शक्ति  प्रदान  की  जानी  चाहिय े।

 समिति नें  न्यासों  के  बार  में  सिफारिश  की  है  कि  धारा
 ४

 (३)  (2)  के  अ्रन्तगंत केवल  उन

 न्यासों
 को  कर  से  विमुक्त  करना  चाहिये  जो  वास्तव  में  aaa  सम्बन्धित  न्यासों  के  उद्देश्यों  की  पूति

 के  लिये  व्यवसाय  चलाते  हों  ।  किसी  सम्बन्धी  या  परिवार  की  सहायता  के  लिये  व्यवसाय  करने  वाले

 न्यासों  के  मुनाफों
 पर

 पर  लगना  चाहिये
 ।

 हमारे  देश  में  कई  व्यवसाई  पूछते-न्यासों की  चोट में  अपना

 व्यवसाय  चलाते  हैं
 ।

 म॑  इस  से  सहमत  हूं
 ।

 निर्धारण  ्  को  शीघ्र  निबटाने  के  बारे  में  भी  समिति  ने  कुछ  बड़ी  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की

 सरकार को  उन्हें  कार्यान्वित  करना  चाहिये
 |

 पहली  सिफारिश  है  कि  निर्धारण  का  कार्य  चालू
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 या  श्रमिक  से  अधिक  उसके  अगले  बल  में  पूरा  हो  जाना  चाहिये  ।

 समिति  ने  यह  भी  ठीक  कहा  है  कि  थोड़ी  ara  वाले  लोगों  द्वारा  जुटाये  गये  विवरणों  को  सामा

 न्याय  स्वीकार  कर  लेना  चाहिय
 |

 उनसे  लेखा  पेश  करने  के  लिये  नहीं  कहना  चाहिये
 ।

 बहुधा  उनके
 पास  कोई  लेखा  होता  भी  नहीं  है  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  सिफारिश  है  कि  कर  का  निर्धारण  उसकी  वसूली  कौर  यदि  अधिक  राशि

 बसूली  गई  है  तो  lahore  राशि  की  वापसी
 ३०

 दिन  में  हो  जानी  चाहिये  ।  सरकार  कर-वसूली

 में  तो  तत्परता  दिखाती  पर  वापसी  में  बहुत  ढिलाई  करती  है  ।  समिति  ने  कहा  है  कि  area

 की  प्रदायगी  में  विलम्ब  करने  वालों  से  ६  प्रतिशत  अधिक  लिया  जाना  चाहियें  ।  ठीक  है  लेकिन  वापसी

 में  विलम्ब  होने  पर  सरकार  को  भी  इतना  ही  भुगतान  अपनी  ae  से  करना  चाहियें  ।

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  वापसी  के  प्रार्थना  पत्र  पर  उसी  दिन  कार्यवाही  हो  जानी  चाहिये  ।

 यह  सिफारिश भी  बड़ी  महत्वपूर्ण  है  कि  अपीलीय  सहायक  आयुक्तों  का  तबादिला  केन्द्रीय

 राजस्व  बोर्ड  से  विधि  मंत्रालय  में  कर  देना  चाहिये  ।  फिर  वे  अपनी  पदोन्नति  के  लियें  केन्द्रीय

 स्व  बोर्ड  को  खश  करने  की  बात  नहीं  सोचेंगे  |

 यह  सुझाव  भी  बड़ा  अच्छा  है  कि  भ्र पी लीय  सहायक  चय  पर  दो  अपीलीय  श्रोतों का

 नियंत्रण  रहना  जों  विधि  मंत्रालय  के  अधीन  रहें  ।

 में  इसका  भी  समर्थन  करता  हुं  कि  भ्र पी लीय  न्यायाधिकरण  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाई

 जिससे  कि  बे  केवल  आदेश  न  बल्कि  तथ्यों  पर  राय  देते  कारण  बताते  बाकायदा

 कुछ  निष्कर्ष  निकालें  ।  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ा  कर  विचाराधीन मामलों  की  भीड़  छोटी  जा

 सकती है  ।  इस  संबंध  में  मेरा  भी  एक  सुझाव  है  कि  नोटिस  मिलने  के  १५  दिन  के  अ्रन्दर-ग्रन्दर

 राय-कर की  राशि  चका  दी  जो  सरकार  उस  पर  ४  प्रतिष्ठित  तक  की  छट  देने  की  घोषणा  कर

 दे  ।  इससे  बकाया  राशि  अधिक  नहीं  बढ़  पायेंगी ।

 मेँ  इस  उपयोगी  कार्य  के  लिये  समिति  को  बधाई  देता  हैं  ।

 थ्री  राम  कृष्ण गुप्त  (  महेन्द्र गढ़  उपाध्यक्ष  जो  रिपोर्ट राज  पेदा  की  गई  है

 जिस  पर  विचार  हो  रहा  है  उसके  बारे  में  मेरा  व्यू  )  यह  है  कि  हमारे  देश  में  जो  सन्‌  १८६०  का

 इनकम टैक्स  लागू  गया  वह  हमारी  जिन्दगी  का  एक  परमानेन्ट  फीचर  बन  गया है  ।  इस

 लिये  जरूरी  था  कि  इस  तमाम  सिस्टम  पर  विचार  किया  जाता  ae  उसमें  जो  डिफेंस  हों  ate

 कल  की  हालात  उन  डिजिट्स  को  दूर  करके  सुधारने  की  कोशिश  की  जाती  ।  इस  मकसद को

 मद्देनजर  रखते  हुए  डाइरेक्ट  टेक्सेशन  एडमिनिस्ट्रेशन  कमेटी  मुक़र्रर  की  गई  ।  गवर्नमेंट का  यह

 एक  काबिल  तारीफ  काम  था  ।  इस  कमेटी  ने  जो  रिपोर्ट  पेदा  की  है  उस  रिपोर्टे को  देखने  से  इस

 बात  का  पता  लगता  है  कि  इस  कमेटी  ने  इस  मामले  में  बहुत  डिटेल  में  स्टडी  किया  हिन्दुस्तान  के

 मुख्तलिफ हिस्सों  में  दौरा  कर  के  ate  एक  एग्ज्हास्टिव रिपोर्ट  पेश  जिस  पर  शीराज़  विचार

 हो  रहा  है
 ।  इस  में  बहुत  सी  सिफारिशों  का  जिक्र  किया  गया  है  ।  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  गवर्नमेंट

 ने
 बहुत  सी  सिफारिशों  को  तो  मान  लिया  है  ,  उनमें  से  दो  या  तीन  तो  बहुत  wen  लेकिन  उनके

 भ्र लादा  बहुत  सी  ESSELTE Fomarsarea  ऐसी  हैं  जिन  पर  श्रमी  हो  रहा  है  ।  उन  में  से  भी  दो  या  चार

 1477  (Ai)  LSD~7
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 के  art  में  प्रस्ताव

 राम  कृष्ण

 को  में  बहुत  wen  समझता  कौर  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  उन  पर  विचार  करने  के  बाद  उनको

 जरूर  मंजूर  किया  जायेगा  |

 जहां  तक  नजराना  का  सवाल  जो  सिफारिशें पेश  की  गई  हैं  उनकी  रोशनी  में  कौर  जो  गवर्नमेंट

 का  नजरिया  गवर्नमेंट  ने  जिन  सिफारिशों  को  मामने  का  फैसला  किया  उनकी  रोशनी  में  मैं  चन्द

 तजवीजें  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  सब  से  पहला  सवाल  सिम्पिलफिकेशन  का  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  बहुत  अहम  सवाल  है  क्योंकि  जो  हमारा  मौजूदा  ला  है  वह  बड़ा  काम्प्लिकेटेड

 है  कौर  आराम  झ्रादमी  उसे  समझ  नहीं  कौर  जो  बड़े  बड़े  कैं पिट लिस्ट  जिनका  जिक्र

 मुझ  से  पहले  हाउस  में  किया  वे
 भी

 इस
 काम्प्लिकेटेड

 कानून  का  फायदा  उठाने  के  लिये  रिटायडे

 गवर्नमेंट  आफिसर्स
 को

 एम्प्लाय  करते  हैं  कौर
 टैक्स

 इवेजन  के  दूसरे  तरीके  इस्तेमाल  कर
 के  अपनी

 आमदनी  का  बहुत  हिस्सा  छिपाने  में  कामयाब  हो  जाते  हैं  ।  इस  लिये  मैँ  समझता  हुं  कि  दोनों

 प्वाइंट  अआफ व्यू  से  इस  ला  को  सिल्ली फाई  करना  बहुत  जरूरी है  |  एक  तो  इस  से  श्राम

 आदमियों  जो  गरीब  भ्रामक  जो  कि  इन  बातों  को  आसानी  से  समझ  नहीं  जो  कि  अझ्ाफिससं

 का  फायदा  नहीं  उठा  उनको  फायदा  होगा  प्रौढ़  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  जो  atlas  की

 सर्विसेज  हासिल  की  जाती  हैं  कौर  जिन  से  नाजायज  फायदा  उठाने  की  कोशिश  की  जाती  वह  प्रैक्टिस

 भी इस  से  खत्म  होगी  ।

 इस  के  अलावा  दूसरी  बात  जो  इस  कमेटी  ने  प्वाइंट  ट्राउट  की  है  वह  बहुत  प्रहर  है  कि  डिफरेंट

 डिपार्टमेंट्स  में  कोश्नाडिनेशन  भ्र ौर  कोझापरेदान  बहुत  कम  है  ।  इसके  साथ  साध  सेंट्रल  शर  स्टेट

 गवर्नमेंट  के  दरम्यानी  भी  कोऑर्डिनेशन  कौर  की  जरूरत  है  ।  यह  इस  लिये  जरूरी  है  कि

 जो  इनकम  टैक्स  ऐसे  निर्धारित  किया  जाये  वह  ठीक  ऐसेस  हो  कौर  वह  इवेड न  हो  सके  ।  इस

 किस्म
 की

 बहुत
 सी

 मिसालें  भ्रापको  मिलेंगी
 ।

 एरियर्स
 की  भी

 मैँ  समझता  हूं  कि  बहुत  हद  तक  यही

 स्थिति है
 ।
 मैंने  दफा  इस  हाउस  के  सामने  यह  बात  रक्खी

 थी  कि  जो  रकम  वसूल  नहीं  हुई

 उसकी  वसूली  में  दिक्कत  जाती  है  |  उसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  वसूली  के  लिये  जो  इनकम

 टेक्स  झाफिससे  वे  ज्यादातर  स्टेट्स  के  रेवेन्यू  aha  पर  fetes  करते  हैं  ।  उन  रेवेन्यू  श्राफिससे

 के  सामने  इनकम  टेक्स  की  वसूली  का  सवाल  इतना  अहम  नहीं  होता  जितना  मरहम  सवाल  उनके  सामने

 दूसरे  नहरी
 की

 वसूली  का  होता
 जो

 कि  डाइरेक्ट ली  स्टेट्स  से  ताल्लुक  रखते  हैं
 ।

 इस  लिये मैं

 समझता  हुं  कि  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जाय  प्रौढ़  उनको  इस  किस्म  के  अख्त्यिर  दिये  जायें  ताकि

 महकमा  इनकम  टैक्स  के  जो  झ्राफिसर्स  हों  वे  क  वगैरह  के  काम  को  तेजी  से  कर  सकें  |

 इस  के  अलावा  तीसरी  बात  जो  मैँ  कहना  चाहता  हूं  वह  के  बारे  में  है  |  इसका  जिक्र

 इस  रिपोर्ट  के  पेज
 ५

 पर  किया  गया  है
 ।

 यह  मामला  इस  लिये  भी  wan  है  कि  जो  रकम  एसेस  की

 जाती  है  वह  भ्र सेस मेंट  बहुत  से  केसेज  में  एरियर्स  में  चला  जाता  कौर  यही  सब  से  बड़ा  कारण  है

 जिससे  कि  एरियर्स
 की

 रकम  श्राये  साल  बढ़ती  जा  रही  है
 ।

 भ्रमर  कमेटी  के  विचार  म  हाउस  के

 सामने  तो  यह  बात  बिल्कुल  सही  साबित  हो  जायेंगी  ।
 रिपोर्ट  के  पेज

 ५
 पर  कहा  गया  है  कि

 बहुत  से  मामलों  में  वर्षों  तक  कर  निर्धारण  नहीं  होता  ऐसे  मामलों
 की

 संख्या  हर  साल  बढ़ती

 जा  रही  ।
 इसके  अन्दर  paca  ऐंड  फिगर्स

 भी
 दिये  गये  हैं  लेकिन  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  चाहता

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  बारे  में  कमेटी  ने  जो  सिफारिशों
 रों  की  हैं  वे  बहुत  प्रथम  हैं

 प्रौर
 उनको

 मुकम्मिल  तौर  पर  स्वीकार  किया  जाय  ताकि  यह  जो  असेसमेंट  शौर  एरियर्स
 की

 शिकायतें  हैं  वे  कम
 हो ं।

 [  att  हंडा  पीठासीन  हुए  ]



 १८८२  )  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  १४८४

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 इसके  लिये  मैं  दो  तीन  बातें  खास  तौर  पर॑  कहना  चाहता  कुछ  बातें  तो  ऐसी

 हैं  जिनको  गवर्नमेंट  ने  मंजूर  कर  लिया  लेकिन  एक  दो  बातें  ऐसी  हैं  जिनको

 जिस  हद  तक  मंजूर  किया  जाना  चाहिये
 उस  हद  तक  उनको  मंजूर  नहीं  किया  गया

 ।  मिसाल

 के  तौर  पर  इस  कमेटी  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  इंटरेस्ट  वगैरह  लागू  किया  जाय  |  आपको  यह

 जानकर  हैरानी  होगी  कि  इनकम  टैक्स  का  जो  ऐक्ट  है  उसके  प्रकार  इंटरेस्ट  के  लियें  कोई  प्राविजन

 नहीं है  ।  जैसा  कि  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  सफा  १.१६  शर  ११७  में  जिक्र  किया  गया  पेने लि टी

 का  इलाज  जरूरी  है  लेकिन  पेनैलिटी  के  बारे  में  कमेटी  ने  जो  राय  दी  जो  एविडेंस कमेटी  के  सामने

 are  उससे  पता  चलता  है  कि  इस  sory  को  भी  एफेक्टिवली  एयरफोर्स  नहीं  किया  भर  मुझ

 से  पहले  मेरे  लायक  दोस्त  जिन्होंने  इस  मोशन  को  पेश  जो  कहा  वह  बिल्कुल  बजा  था  कि

 अगस्त  सन्‌  १९४७  से  लेकर  तक  हमें  इस  बात  पता  चलना  चाहिये  था  कि  कितने  लोगों

 को  सजा  दी  गई  प्रौढ़  वें  सजायें  क्या  कया  दी  इसका  पता  चलता  तो  मालूम  होता  कि  इस

 को  मुकम्मिल तौर  प्रेक्टिकल  तौर  पर  यूज  नहीं  किया  गया  ।  इस  के  बारे  में  ज्यादा

 नहीं  कहना
 fa

 कमेटी  के  ये  व्यूज  ara  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  झ्रांकड़ों  को  देखने

 से  पता  चलता  है  कि  PEUTG-YE  में  बकाया  राशि  २६७.६०  करोड  थी  लेकिन  केवल  १.८१

 करोड़  की  बकाया  राशि  के  बारे  में  जुमना  किया  गया  था  ।  इसका  यह  मतलब  है  कि  पोलिसी  का

 काम  तेजी  से  नहीं  चलाया  गया  ।

 जहां  तक  इंटरेस्ट का  सवाल  उसके  लिये  इस  ऐक्ट  के  इन्दर  कोई  प्राविजन  नहीं
 ।  मुझे

 यह  देख  कर  बड़ी  खुशी  होती  है  कि  कमेटी  ने  इस  बात  की  सिफारिश
 की  ।  लेकिन  गवर्नमेंट  ने  जून

 की  बजाय  इस  इंटरेस्ट  के  प्राचीन  को  सितम्बर  से  मंजूर  किया  है  ।  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  भ्रमर  जून  से

 इस  को  एक्सेप्ट कर  लिया  जाता  प्रौढ़  जो  कमेटी  का  झ्रोरिजिनल  प्रपोजल  था  उसको  मान  लिया

 जाता  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  क्योंकि  इससे  एरिया  की  वसूली  में  दिक्कत  नहीं  जाती  ।  इसके  साथ

 ही  साथ  मैं  हाउस  के  सामने  यह  भी  रखना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दिनों  में  जो  समाज  एरिया  की  रकम

 हो  गई  उसकी  तरफ  भी  हमें  ध्यान  देना  चाहिये  ।  यह  मामला  कई  दफा  हाउस  के  सामने

 आया  कौर  यह  रकम  भी  बहुत  काफी  मिकदार  में  मौजूद  यह  शायद  ३००  करोड़ से  भी  ज्यादा

 हो गई  हो  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  सेकेन्ड  aes  वार  में  इनकम  टेक्स  का  कोई  अच्छा  पन्त

 नहीं  था  ।  सभी  जगह  लोगों  ने  नाजायज  आमदनी  पैदा  की  कौर  उसको  वें  इनकम  टैक्स  से  बचाने

 कामयाब हो
 गये  |  मुझे  पूरा  विश्वास है  कि  इस  तरफ  भी  पुरा  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 इसके
 बाद  में

 टैक्स  इलेवन  श्रपबंचना  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 इसके  लिये  भी
 कमेटी  ने  बहुत  सी  सिफारिशों  की  हैं  ।

 मैँ  समझता  हूँ  कि  वह
 भी

 बहुत  अहम  हैं
 ।  उन

 पर  भी  पूरा
 व्रम  होना  चाहिय े|

 मैं
 इस

 मामले  में  तीर्थ
 एक  ही

 बात  का  जिक  करना  चाहता  हू
 में  ते  यह

 बात  पहले भी  कही  थी  ।  झगर  श्राप  वाक  टैक्स  इलेवन  क  रोकना  चाहते  हैं  तो  ्र/पको

 बेकस  पर  किसी न  किसी  तरीके  से  कंट्रोल  करना  पड़ेगा  ।  ज  यह  बात  में  ने  कही है

 इसकी  सिफारिश  उन  इनकम  टेक्स  जांच  कमीशन  ने  भी  की  है
 जा  कि  मुक़र्रर  किए  गए

 म्
 उन्होंने  भी  इस  बात  की  तरफ  इशारा  किया हैं

 हे
 और

 दुनिया
 के  दूसरे  जैसे  यह

 एस०  wo  वगैरह  की  मिसालें  देकर  यह  साबित  किया  है  कि  नगर  इनकम  टेक्स  इवेजन  को

 रोकना ह ैता  इस  चीज  पर  हमें  जरूर  नाब  पाना  होगा
 ।



 १४८६  प्रत्यक्ष कर  प्रशासन  जांच  समिति के  २६  १६६०

 के  धारे  में  प्रस्ताव

 हम  देखते  हैं  कि  जिन  लोगों
 से

 टैक्स  वसूल  करना  है  उन्हीं  लोगों  के
 हाथ  में  हिन्दुस्तान

 के  बड़े  बड़े  बैंक  हैं  ।  वह  अपनी  नाजायज  कमाई
 का

 काफी  हिस्सा  उन  बैंकों  में  दूसरे  नामों  से

 ait  गलत  तरीकों  से  छिपाने  में  कामयाब  हो  जाते हैं  ।  बैंकों से  आपको  पूरी  इनफारमेदान  नहीं

 मिलती ।  तो  इस  बारे  में  मेरी  यह  कपिल  है  कि  हमें इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिये  शौर

 बैकों  पर  नगर  हम  मुकम्मल  कंट्रोल  न  करना  तो  कम  से  कम  इतना  कंट्रोल  तो  करना  ही

 चाहिये  कि  जिन  लोगों  का  उनमें  रुपया  जमा  होत  है  उसके  बारे  में  सालाना  हमें  रिपोर्ट

 मिल  ताकि  वह  लोग  टेक्स  को  ज्यादा  बचा  न  सकें  ।

 प्राचीन  में  मैँ  दो  अल्फाज  चेरिटेबिल  ट्रस्ट्र  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  यह

 देख  कर  बड़ी  खुशी  होती  है  कि  कमेटी  ने  सेक्शन
 ४  में  इस  इलाज  को  श्रमेंड  करने  की  सिफारिश

 की  है  कौर  गवर्नमेंट  ने  उसको  मंजूर  कर  लिया है  ।  में  इस  बारे  में  इतना  ही  कहना  चाहता

 हूं कि  इस  एक्ट को  जलदी से  जल्दी  झमेले  करके  इस  sare  को  जल्दी  एन फोर्स  जाए

 ताकि जो  ट्रस्टों  के  जरिए  भ्रामरी  को  छिपाने  की  aif  की  जाती  है  कौर  उस  रुपये  को  असली

 परपज  के  लिये  खर्च  नहीं  किया  इस  चीज  को  रोका  जा  सके  ।  टाइम  की  कमी  है  ।  में

 इस  किस्म  की  एक  नहीं  हजारों  मिसालें  पेदा  कर  सकता  था  कि  किस  तरीके  से  हिन्दुस्तान  के

 बड़े  बड़े  कं पीट लिस्टों  ने  इनकम  टेक्स  से  बचने  के  लिये  यह  ट्रस्ट  बनाये  हैं  wie  चैरिटी  का

 नाम  लेकर  किस  तरीक  से  रुपया  मिसयूज  होता  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस

 पर  सख्ती से  कमल  किया  गया  हराकर  इसको  कड़ाई  के  साथ  एनफोसं  किया  गया  ौर  इस

 कंट्रोल  हो  जायेगा  ।

 हमारा  आयकर  अधिनियम  wa  लगभग  सौ  ae शी  हरिश्चन्द्र  साथर

 पुराना  हो  गया  हैं  ।  इसकी  व्यवस्थाओं  में  सुधार  की  बड़ी  जरूरत  है  ।

 इस  समिति  ने  इस  अधिनियम  की  व्यवस्थापकों  की  छान  बीन  बड़ी  बारीकी  a,  बड़े

 श्रम-साध्य ढंग  से  की
 सरकार

 ने  भी  उसकी  भ्रधिकांश  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  स्वीकार  कर
 =

 ली  सरकार  इसके  लिये  बधाई  की  पात्र  है  ।

 हम  समिति  की  अधिकांश  सिफारिशों  से  सहमत  हैं  ।

 सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  समिति  ने  सभी  समस्याझों  पर  बड़े  मानवीय  ढंग  से  बिचार

 किया  है  |  उसका  सबसे  अ्रधिक  ज़ोर  इस  बात  पर  है  कि  प्रशासन  कौर  निधियों  के  बीच  के

 सम्बन्धों  में  सुघार  हो  ।  सभी  निधियों  राज  की  कर-अ्रपवंचक  न  मान  जाये  ।
 विभाग  के  अधिकारियों  को  निर्यात  की  सहायता  करनी  चाहिये  कि  वें  ठीक  से  विवरणियां
 भर  सकें

 |  ७,५००  रुपये से  कम  प्राय  वालों  की  विवरणियां  ज्यों  की  त्यों  स्वीकार  कर  ली
 जानी  चाहिये  ।  उनकी  जांच  चार  वर्ष  में  एक  बार  की  जा  सकती  इससे  विभाग  का  कास
 बड़ा  हल्का  हो  जायेगा  |  विभाग  का  समय  केवल  बड़े  बड़े  धन पत्तियों  की  विवरणियां  की  जांच
 पर  ही  खच  होगा  ।  विभाग  को  वास्तव  में  यही  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहियें  ।  तभी

 व्र
 कर  दाता  महसूस  करेगा  कि  कर  सदा  करना  देश  के  विकास  में

 ब
 मूल  अंग्रेजी  मं



 Ras  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  १४८७

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 समिति  की  सिफारिश  है  कि  अपीलीय  अ्रायुक्तों  को  राजस्व  बोड़े  के  अधीन  नहीं  रखना

 चाहिये  ।  बिलकुल  ठीक  बात है  ।  न्य  कई  समितियां  भी  पहले  कई  बार  ऐसी  सिफारिशें

 कर  चंकी  हैं  ।  तभी  अपीलीय  आयुक्त  स्वतंत्र  रुप  से  कार्य  कर  सकेंगे  और  निर्माण  भी  उन  पर

 विस्वास  करेंगे  ।  पता  नहीं  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया  ।  हमारी  भावना  आरम्भ

 से  यही  रही  है  कि  न्यायपालिका  कौर  किये  पालिका
 को  पृथक  रखना  चाहिये  |  अपीलीय

 आयुक्तों  को  विधि  मंत्रालय  के  अधीन  रखना
 चाहियें

 ।

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  राजस्व  मंत्रालय  गौर  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  इस  सिफारिश  को

 स्वीकार  नहीं-किया  ।  सरकार  को  पता  नहीं  क्यों  यह  डर  बना  रहता  है  कि  यदि  इन

 कारियों  को  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करने  तो  वे  राजस्व  विभाग  का  प्रशासन  शायद  ठप्प

 कर  देंगे ।

 करों  की  बकाया  राशि  की  वसूली  अभी  विभिन्न  राज्यीय  प्रशासनों  द्वारा  होती  है  ।

 हर  राज्य  के  aaa  लियम  आर  विनियम हैं  ।  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  कर

 वसूली के  लिये  एक  केन्द्रीय  संहिता  तैयार  की  जानी  जिसे  एकरूपता  से  प्रभावी  बनया

 जा  ३००  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  की  बात  बड़ा  बुरा  प्रभाव  जनता  पर  पड़ता

 है  ।  उसकी  कौर  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 पता  नहीं  सरकार  करोड़पतियों  की  बातों  को  इतना  छिपाती  क्यों  है  ।  राज  एक  प्रशन

 पदा  गया  था  कि  देश  में  कितने  करोड़पति  हैं  भ्र ौर  उनके  क्या  नाम  हैं  |  सरकार  ने  न  तो  उनके

 नाम  बताये  aa  उनके  ग्राम  ।  शायद  इसलिये  कि  वे  सभी  कर-भ्रपवंचक  हैं  कौर  सरकार

 कर-झ्रपवंचकों  के  नाम  नहीं  बताना  चाहती  |

 सभा  के  सदस्यों  ने  बार-बार  जोर  देकर  कहा  है  कि  कर-भ्रपवंचकों  को  कड़ी  सजायें  दी

 जानी  चाहियें  ।  कर-श्रपवंचना  के  षड़यंत्र  में सब  से  सहयोग  अधिकृत  लेखापाल  शौर

 विधि जीवी  लोग  देते  हैं  ।  समिति  इस  सम्बन्ध  सिफारिश  की  है  कि  हमारे  देग  के

 अधिकृत  लेखापालों
 शर  विधिजीवियों

 पर  वे  ही  आचरण  नियम  लागू  किये  चाहियें

 जो  इंगलैंड  में  वहां  के  श्रधिक्ृत  लेखपालों  आर  विधिजीवियों  पर  लागू  हैं  ।  यह

 बड़ा  अच्छा  सुझाव  है  |

 ची  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  इस  समिति  के  कुछ  सदस्यों  को  पहले  इस  पर

 आपत्ति  थी  कि  उनके  निर्देश-पद  सीमित  रखे  गये  हैं  ।  निर्देश-पदों  में  केवल  यही  था  at

 अप वंचना  रोकने  के  लिये  कौर  प्रत्यक्ष  कराधान  की  एकीकृत  योजना  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिये  प्रशासकीय  संगठन  कैसा  हो  कौर  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाये  ।  अंब  समिति  की

 feat  से  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  अपने  को  निर्देश-पदों  तक  सीमित  नहीं  रखा  समिति

 सायद  यह  समझती  है  कि  प्रशासकीय  निदेशकों  यो  का यं पलक  आदेशों  के  जरिये  परिस्थिति

 में  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  समिति
 ने

 संगत  अधिनियम  में  ही  सुधार  की  व्यवस्था

 करने  का
 सुझाव  नहीं

 दिया  है  ।  मै ंतो  समझता  हूं  कि  भ्रघिकारीगण  निर्धारण  करते  समय

 निदेशकों  को  देखने  का  क

 क्त
 कट

 तक
 नहीं  क्यों  कि

 निंदेशों  की  संख्या  बहुत
 अधिक

 है  ।

 tas
 जी क्या  में
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 कें  बारे  में  प्रस्ताव

 To  रा

 और  wa  यह  अधिनियम  सौ  ag  पुराना  भी  हो  गया  है  ।  इतने  काल में  कई  आदेश

 सरकार  को  ऐसे  सभी शर  निदेश  ऐसे  जारी  किये  जा  चुके  हैं  जो  श्रातिछादी  हैं  ।  इसलिये

 निदेशों  कौर  आदेशों  को  एक  जिल्द  में  इकट्ठ  करा  देना  चाहिये  ।  इससे  अधिकारियों  को  बड़ी

 सुविधा  हो  जायेगी  ।

 अभी  इस  समय  निकायों  शर  प्रशासन  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  नहीं  gi  विभाग  हर

 विभाग  को  जनता  का  fara  प्राप्त  करने  योग्य fala  को  संदेह  की  दृष्टि  से  देखता  है  ।

 बनाना  चाहियें  ।  विभाग  को  छोटे  छोटे  मामलों  में  अपना  समय  खराब  नहीं  करना  चाहिये  +

 उसे  झाम  featat  की  सुविचारों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 पता  नहीं  सरकार  ने  समिति  की  यह  सिफारिश  क्यों  नहीं  मानी  कि  adie  आयुक्तों

 को  विधि  मंत्रालय  के  भ्र घिन रखा  जाये  ।  निर्धारण  करने  वाले  उसके  सही-गलत  होने

 का निर्णय  करने  वाले  अधिकारी  एक  ही  विभाग  के  aia  नहीं  रहने  चाहिये  ठीक  उसी  तरह

 जिस  तरह  कि  अभियोक्ता  श्र  न्यायाघीश  एक  ही  होना  चाहियें  ।  सरकार

 अपने  इस  fara  का  चाहिये  |

 में  दोहरे  कर
 धान  के

 बारे  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  १९३८  में  ऐसा  एक  संशोधन

 सभा में  कराया  था  ।  विधि  आयोग  भी  इंस  पक्ष  में  था  कि  दोहरा  कराधान  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  अनुरोध हैं  कि  सरकार इस  पर  विचार  बारे  दोहरा  कराधान न  होने  दे

 fratat  को  विवरणियां  germ  लिये  जो  फार्म  दिये  जाते  वे  इतने  जोरू

 पेचीदा  किस्म  के  होते  हैं  कि  उनकी  समझ  में  नहीं  are

 जाना  चाहियें  ।  ager  निकायों  को  वें  wrt  भरने  के  लिये  विशेषज्ञों  शर  वकीलों  कौर

 पालों  कीं  सहायता  लेने  पड़ती  हैं  ।  प्राय-कर  विभाग  के  निवृत्त  अधिकारी  पेशा  करने

 लगते  हैं  ।  वे  निर्वायों को  बताते  हैं  कि
 फार्मों  को  भरने  में  क्या  चतुराई  की  जाये  ae

 कसे  पपनी  कमजोरियां  छिपाई  जायें  ।  उनको  विधि  की  त्रुटियां  मालूम  रहती  हैं  ।

 इसलिये  सरकार  को  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  विभाग  के  अधिकारी

 यह  काम  न  कर  सकें  ।

 fat  वारियर
 में

 त्यागी  समिति  को  बधाई  देता  हूं  ।  इस  समिति  के
 वेदन

 की
 विशेषता  यह  है

 कि  इसमें  त्यागी  समिति  ने  जटिल  समर्थन  पर  विशद  विचार  करने
 उपरान्त  उसका  समाघान  करने  का  प्रयत्न  किया  है श्रौर  दूसरे  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  qe
 सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  तथा  इसकी  बहुत  सी  सिफरिशों  को  स्वीकार  कर
 लेकिन  सरकार  ने  जिन  सिफारिशों  को  स्वीक।र  किया  है  वे  एसी  हैं  जिनसे  स्थिति  में

 सुधार  नवदीं  हो  सकेगा  ।.

 इस  प्रत्  वेदन  में  प्रशासकीय  ढ़ांचे  का
 1.

 सिस्टर  वयन  किया  गया  है  ।  Bet  इस  ढांचे में  जो  pte  है  23> ae Tn  दुर  नहीं  पैथ  यो  सका  GT  सू  hey  इस  सर्जरी ३

 दिये  की  रही  £
 it  रवंतन्त्र

 See
 के  क्षेत्र से

 समिति
 ने  बताया  है

 कि
 करप  srfte.  के  बाद  उतनी

 मल  अंग्रेजी
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 है  जितनी  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पुत्र  थी  ।  इसका  कारण  यह  भी  था  कि  उन  दिनों

 स्थितियां  कुछ  ऐसी  थीं  जिनमें  ऐसा  करना  स्वाभाविक  था  अथवा  लोग  ऐसा  करने  के  लिये

 मजबूर थे  ।  ग्राम  दृष्टिकोण  बदल  गया  है  ।  हमारीਂ  जनता  कर  देकर  भ्र पनी  राष्ट्रीय

 afa  का  परिचय  दे  रही  है  ।  लेकिन  श्री  हाज़िर  ने  दूसरी  ही  बात  कही है  ।  यदि  wuss

 के  बारे  में  किरदार  का  अनुमान  बहुत  बढ़ा  कर  किया  गया  है  तो  सरकार का  झ्रनुमान
 =

 बहुत

 घटा  कर  दिखाया गया  है  ।  करापबंचन एक  प्रवेश  वात है  श्र  जान बस  कर  कर  |
 देना

 जाये एक  दूसरी ही  बात  है  ।  अगर  इस  समस्या  का  कौर  भी  गम्भीरता  के  साथ  अध्ययन  fa

 घौर  प्रशासकीय  ढांचा  सख्ती  से  काय  करे  तो  इतनी  अधिक  राशि  शेष  नहीं  रह  सकती  ।  मरा

 निवेदन  है  कि  सरकार  ने  जो  अनुमान  लगाया  है  वह  तो  स्वेच्छा से  प्रगट  की  गई  राय  के  आधार

 पर  ही  लगाया  गया  है  ।

 व्यापार  भीं कुछ  लोगों  ने  विदेशों  में  बड़ी  बड़ी  रकमें  जमा  कर  रखी  हैं
 ।  कुछ  लोग  एसा

 करते  हैं  कि  यदि  उन्हें  यहां  १०  या  १४  प्रतिशत  अधिक  दे  दी  जाये  तो वे  इंगलिस्तान  या

 अमरीका  में  घन  की  व्यवस्था  कर  देते  इम सवो इस  का  भी  व्यापार  किया  जा  रहा

 आपात  के  लाइसेंसों  में  छल  करके  उनसे  बड़े  पैमाने  स्वाद  साधन  किया  जा  रहा  है  ।

 विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  होने  वाले  समवाय  के  लिये  ग्रा दश् यकता  से  अधिक  पूंजी  art  मैं

 जरा  भी  देर  नहीं  लगती  है  प्रति  ये  समवाय  काफी  तक  Aaa  का  घन नਂ  लौटा

 कर  उस  पर  ब्याज़  कमाते  हैं  ।  हालांकि  सरकार  की  जानकारी में  यदि  wa  मामले  आये  हैं

 तो  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है  ।  धन  को  सोने  चांदी  में  कौर  बड़ी  बड़ी  इमारतों

 के  रूप  में  निर्माण  के  रूप  में  छिपाया  जाता  बड़ी  बड़ी रा  दियां  अनुसूचित  बैंकों  में  नहीं  बल्कि

 छोटे  बैंकों  में  जमा
 की

 जाती  हैं  ।

 ट्रस्ट  की  व्यवस्था  करके
 भी  धन  को  बचाया जोता  है  ।  धन  का  ग्रपव्यय  भी  करापवबंचन को

 तरीका  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  तथा  समवाय
 के  ora  उच्च पदाधिकारी  बड़े  बड़े  शहरों  में  जाकर

 काफी धन  का  व्यय  होटलों में  शौर  पार्षदों में  करते  हैं  ।  लेकिन  जब

 तक

 इस

 प्रकार  के  खर्चों  के विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  तब  तक  इनका  रुकना  संभव  नहीं  है  ।  वाणिज्य  शर उदय

 मंत्रालय  कों  seater  देने
 की

 प्रथा  की  रोक  याम  करनी  चाहिये  शरर  | apse Tara caayr 7  देने  से  पूर
 उनकी  प्रगति  तरह  जांच  करनी  चाहिये  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  करापवंचन
 मौर

 कर  देने  से  बचने  की  प्रवृत्ति  इतनी  गहरी

 पैठी  हुई  है  कि  इसकी  दूर  करने  के  लिये  प्रक्रिया  को  सरल  करने  और  प्रशासनिक  संगठन  में  सुधार

 करने  के  स्थान  पर  नीति  में  ही  व्यापक  परिवर्तन  करना  अत्यन्त  5  क  बैकों  का  राष्ट्रीयकरण

 होना  चाहिये  घौर  ग़नुजप्तियां  देने  के  wet
 की

 पुरी  जांच  होनी  चाहिये  ।  अंत  में  सैं  श्री  त्यागी  को

 बधाई  देता  हूं  जिन्होंने
 इस

 क्षेत्र  में  बहुत
 सी

 समस्या त्रों  का  समाधान  किया  कौर  उन्होंने  उनको  सरल
 कर  दिया  ।

 राजस्व  तथा  PTE
 व्यय  मंत्री

 बे०  गोपाल  VW):  बाद  विवाद  के  दौरान  में  कोई

 विवाद
 स्प

 बातें  नहीं  उठाई  गई  हैं  ।
 सभी  सदस्यों  ने  त्यागी  समिति  को  garg  देना  शुरू  कर

 त्यागी  परिमिति  के
 के

 काम

 एवं  उन्होंने  जो  सिफारिशों
 की

 हैं  मैंने  भी  उनको  इसके  लिये  बधाई
 दो

 पिल  aie  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 [zo  न्७  गोपाल

 सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  था  कि  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा
 की

 जाये

 क्योंकि  सरकार  जानती  थी  कि  सभी  सदस्य  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  के  पक्ष  में  हैं  तथा  इस  समिति

 ने  भी  कोई  बात  ऐसी  नहीं  छोड़ी  थी  जिस  पर  विस्तार  से  विचार  न  किया  गया  हो  ।  यही  कारण

 था  कि  सरकार  इस  बात  की  इच्छुक  नहीं  थी  कि  इस  पर  सभी  में  वाद  विवाद  लेकिन  जब

 कुछ  सदस्यों  ने  इस  पर  वाद  विवाद  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  तो  सरकार  तुरन्त  ही  तैयार  हो  गई

 सरकार  को  इसके  लिये  दोषी  न  ठहराया  जाये  कि  सरकार  ने  इसे  में  लाने  में  देरी  की
 ।

 इंस  मामले  में  समिति  के  दो  दृष्टिकोण  थे  ।  एक  तो  मानवीय  दृष्टिकोण  था  जिसके  द्वारा  वह

 ग  चाहती  थी  कि  यदि  करदाताश्रों  को  किसी  प्रकार  की  परेशानी  होती  हो  तो  उसे  दूर  किया  जाये  ।

 दूसरा  दृष्टिकोण  राजस्व  प्राप्त  करने  का  था  ।  इन  दोनों  में  सामंजस्य  करना  था  ate  समिति ने

 दोनों  के  प्रति  पर्याप्त  न्याय  किया  था  ।  ऐसी  aren  है  कि  अगामी  आय-व्यस्क  सत्र  में  प्राय-कर  के

 बारे  में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  यह  भी  आवश्यक  है  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 को  जायेगा  कौर  जुलाई-ग्रस्त  वाले  सत्र  में  अंतिम  रूप  से  पारित  होने  के  लिये  में  जायेगा  ।

 एक  शताब्दि  के  बाद  हम  ग्राम-कर  व्यवस्था  का  सर्वेक्षण  कर  रहे  हैं  ताकि  प्राय कर से  सरकार  को

 बहू  आय  प्राप्त  हो  सके  जोकि  उसे  होनी  चाहिये  ।

 में  सभा  को  यह  ग्रा शवासन  देना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  स्वीकृत  सिफारिशों

 की  एक  नवीनतम  अर  समेकित  सूची  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  कोई  भी  तथा  किसी  में  भी  कोई  मत  भेद

 नहीं है  चाहे  वह  सरकार हो  ग्रीवा  विरोधी  दल  ।  कोई  भी  यह  नहीं  चाहता कि  किसी  भी  प्रकार की

 कोई  परेशानी  हो  ।  सभी  यह  चाहते  हैं  कि  सरकार  को  मिलने  वाला  धन  शीघ्रता शीघ्र  सरकार  को

 मिले  ।  सभी  चाहते  हैं  कि  arene  के  मामले  में  कोई  परेशानी  न  हो  कौर  इस  विभाग  का  प्रशासन

 बरच्छा हो  ।

 श्री  बनर्जी  ने  वही  बातें  उठाई  हैं  जो  प्राय  कर  की  चर्चा  के  समय  उठाई  जाती  हैं  जैसे

 कर  न  देने  की  प्रवृत्ति  aris
 ।  उन्होंने यह  भी  कहा  है  कि  अवकाश  प्राप्त  कर  लेने के  बाद

 पदाधिकारियों  को  प्रेक्टिस  करने  अथवा  संस्थाओं
 में

 नौकरी  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 वचन  को  न्यूनतम  स्तर  पर  लाने  के  प्रत्येक  संभव  उपाय  किये  जा  रह ेहैं  ।  यह  मांग  करना  कि

 वंचन  बिल्कुल  भी  न  हो  भ्र सभंव  को  संभव  करने  के  लिये  कहना  है  ।  ब्रिटेन  ate  अमरीका  तक

 जहां  के  लोग  अधिक  उन्नत  एवं  पढ़े  लिखें  हैं  करापबंचन  को  समाप्त  करना  संभव  नहीं  हो
 पाया  ।  यही

 नहीं  जहां  कहीं
 भी

 प्रत्यक्ष  कर  लगाये  जाते  हैं  वहां  करापबंचन  की  भावना  पाई  जाती

 लेकिन  इस  बात  का
 मतलब

 यह  नहीं  है
 कि  मैं

 करापवंचन  का  पक्ष  ले  रहा  हूं  ।  अफसरों से  कहा
 गया  है  कि  वे  हिसाब  किताब  की  विशेषरूप  से  बड़े  करदाताओं  केਂ  हिसाब  किताब  की  अधिक  बारीकी
 से  छान-बीन  करेंग्रौर  रक्षाबंधन  की  कोई  गुजांइश  न  रहने  दें  |  wal  नहीं  बल्कि  जहां  झ्रावव्यक  समझा
 गया  है  वहां  मामलों  के  सम्बन्ध  में  नये  सिरे  से  कार्यवाही  areca  की  गई  हैं  ।

 करों  की  बकाय  युद्ध  काल  की  विरासत  है  ।  बहुत  से  आयोगों  ने  इसकी  जाँच  की  है  ;

 निर्णय
 भी

 दिये  ये  हैं  ।
 इस  मामले  को

 एक
 दम  नये  सिरे  से  उठाया  गया  है  ।  हम  अपने  खातों में

 बकाया  दिखाने  के  लिये  उत्सुक  नहीं  हैं  ।  इससे  प्रशासन  की  कोई  चारा  oY  => स्नाव  पहा  @  ती t  हम  चाहते
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 हैं  कि  जो  वसूल  होने  योग्य  हो  वह  जल्दी  से  वसूल  हो  जाये  जो  वसूल
 न

 होने  योग्य  हो  उसे  वध बटद द

 खाते में  डाला  जाये  ।
 इसमें  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  हर  बार  संसद  को  यह  बताया  जाये  कि  इतना  वसूल

 जो  गया
 a

 इतना  बाकी  है
 ।

 हम  झूठी  आशा  में  लोगों  को  नहीं  रखना  चाहते
 ।

 यह  शिकायत  की  गई  है  कि  कुल  बकाया  और  प्रभावी  बकाया
 में  काफ़ी  मन्तर ९

 ।  कुल

 बकाया  २५७  करोड़  रुपये  ईसार  प्रभावी  बकाया  23.0  ६१  करोड़  रुपये  है  ।  यह  स्थिति  पिछले

 दस
 वर्षों  से  भी  अधिक  से  है

 ।
 उसका  कारण  यह  है  कि  जिन  पर  बकरी  था  वह  पाकिस्तान  चले  गये

 कौर  उन्होंने  यहां  आस्तियों  के  रूप  में  कुछ  भी  नहीं  छोड़ा  है  ।  लेकिन  फिर  भी  बकाया
 को

 ayer  करने  के  लिये  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  का  इसमें  कोई  दोष  नहीं

 हम  तो  अपना  पुरा  पूरा  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 यह  ठीक  है  कि  हाल  के  कुछ  वर्षों  में  मुकदमें  नहीं  चलाये  गये  हैं  ।  a  ¥o-—-¥e Fae TF में  चलाये  गये
 ०

 मुकदमों  का  यह  इतिहास  रहा  है  कि  उनमें  से  शायद  ही  कोई  मुकदमा  सफल  हो  सका  था  क्योंकि  राय-कर

 अधिनियम की  धारा  ५१  we  ५२  के  ग्रीन  न्यायालय  को  विश्वास  दिलाने  के  लिये  जिस  प्रकार

 केਂ  सबूतों  की  आवश्यकता  है  उन्हें  पेश  करना  विभाग  के  बूते  से  बाहर  की  बात  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 न्यायालय  के  सामने  जाने  पर  कम  से  कम  मामले  विफल  हुमा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  समिति  ने  जो  विचार  रखा  है  वह  सरकार  के  सामने  विचाराधीन  है  ।  लेकिन  इसका  यहं  अभिप्राय

 भी  नहीं  है  कि  हम  मुकदमे  चलाना  नहीं  चाहते  |  लेकिन  मुकदमे  में  समय  भी  बहुत  लगता  sa  खच

 भी  बहुत  होता है
 ।

 जुर्माने भी  किये  जाते  हैं  ।  किन्हीं  विशेष  मामलों  में  यह  जुर्माने  भले  ही  १५०  प्रतिशत  तक

 रह  सामान्यतया ये  ५०  से  ७०  प्रतिशत  तक  ही  रहे  हैं  ।  दंड  सम्बन्धी  घारा  के  अधीन  हमने  काफ़ी

 खड़ी  राशि  इक्ट्ठी  की  है  ।  जहां  कहीं  प्रावश्यक हुआ  है  वहां  हमने  ही  मुकदमे  चलाये  हैं  ।

 नाम  न  बताने  का  भी  विरोध  किया  गया  है  ।  नाम  न  बताने  के  कारण  अधिनियम  में  ही  दिये

 हुए हैं
 ।

 कभी  कभी  राजस्व  के  हित  में  हमें  नाम  छिपाना  पड़ता  है  ।  हालांकि  उन्हें दंड  दिया  गया

 ।  प्यार  वह  सभी  जानकारी  देने  को  तेयार  हो  जाता  भ्रमित  नहीं  करता  ae  सारा  धन  तुरन्त  ही

 देने  को  तैयार  हो  जाता  हे  तो  हम  नाम  नहीं  बताते  ।  पर  हमारी  मंशा  यह  नहीं  है  कि  कर  विधियों  के

 विरुद्ध  प्रसिद्ध  करने  वाले  व्यक्तियों  को  संरक्षण  देने  के  लिये  हम  उनका  नाम  न  बतायें
 |

 लेकिन  यह

 अधिकार  बहुत  ही  कम  मामलों  में  oar  केन्द्रीय  राजस्व  बोड़  ग्राही  को  दिया  है  ।  जुर्माने के  मामले

 में  तो  यह  नाम  स्वभावत  :  ही  गजट  में  प्रकाशित  हो  जाता  है  ।  कहने  का  तात्पये  यह  है  कि  हम  किसी

 भी
 करदाता

 का  बचाव  नहीं  करते
 ।

 हम
 भी

 इस  बात
 के

 इच्छुक  हैं  कि  सभी  कर  न  देने  वालों  के  नाम

 प्रकाशित  किये  जायें  ताकि  उनको  शरम  प्राय  ae  भविष्य  में  ऐसी  भूल  न

 यह  प्रदान  सरकार  सामने  विचाराधीन  है
 कि

 पदाधिकारियों  को  रिटायर  होने  के  बाद
 गर

 सरकारी  फर्मों  में  नौकरी  करने  या  वकालत  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  यह  सरकारी

 aren  नियमों  में  संशोधन  करने  का  प्रदान  है  ।  हम  इस  बात  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  ।  मौजूदा

 स्थिति  यह  है  कि  जब  कोई  पदाधिकारी  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  आवेदन  पत्र  देता
 तो

 इस

 बात  की  जांच  की  जाती  है  तो  क्या  उस  व्यक्ति  का  उस  संधा  साथ  गत  दो  या  तीन  वर्षों  में  कोई  सम्बन्ध
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 रहा  है
 या  नही  भ्र

 यदि
 उसका  सम्बन्ध  रहा  है

 तो
 उसे

 उस
 संथा  में  द्रुमिल  होने  की  अनुमति  नहीं

 दी  जाती  ।  लेकिन  उसका  सम्बन्ध  न  रहने  पर  तो  उसे  अनुमति  न  देने  की  कोई  बात
 उठती  +

 at  हुम  उसे  ऐसा  करने  की  भ्र नुम ति  दे  सकते

 क्या  वहू  वकालत  कर  सकते  हूं  यह  बरेत  सेवा  में  शामिल  होने  से  अलग
 बात

 अतः इस  पर  लग  से  विचार  हो  रहा  है  ।  वह  वकालत  कर  सकता  कौर  कोई  दूसरा  व्यक्ति

 उनकी  सेवाएं  ले  सकता  है  यह  एक  ऐसा  प्रश्न है  जिसके  लिये  सरकारी  क्यारियों  के  aaa

 नियमों  में  भी  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हम  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कौर इस

 बात  के  ee  हैं  कि  इन  भ्रवकाश  प्राप्त  पदाधिकारियों  की  सेवाश्रों  का  दुरुपयोग न  किया  जाये  t

 मैं  कह  सकता  हूँ  कि  पिछले  २  या  तीन  वर्षों  में  तो  कोई  घटना  ऐसी  नहीं  हुई  है  जहां  कि  किसी

 कारी  ने  किसी  संथा  में  शामिल  होने  के  लिये  पहले  अवकाश  प्राप्त  कियां हों  ।

 सरकार  वापसी  वाले  धन  पर  व्याज  दे  रही  है  |  जिस  भी  मामले  में  राशि  वापस  करने  में

 सरकार  ४  प्रतिदिन की  दर भ्रनुचित  विलम्ब  होता  उसमें  सरकार  ब्याज  देने  की  इच्छुक  है
 ।

 से  ब्याज  देने  को
 तैयार

 होगी  ।  श्रुति  विलम्ब  से  हमारा  श्रभिप्नाय  ६  €  महीने या  एक  वर्ष

 है  शौर  जैसा  की  स्थिति  हो  ।

 निलिम्वित  मामलों
 को

 निपटाने
 के  लिये  हमने  निश्चय  किया  है  किं  उनको  जल्दी  निपटाया

 जा  सके
 इसलिये  वर्तमान

 €१
 ग्र पी लीय  सहायक  आयुक्तों  में  २४  कौर  श्रीसत्य सहायक

 बढ़ा  दिये  जायें ।

 यहां  कहा  गया  है
 कि

 श्रनुज्ञप्तियां  देने
 के

 मामले  में  वाणिज्य  तंथा  उद्योग  मंत्रालय  सावधानी
 से  कार्य

 ले  ।
 बैकों

 के  राष्ट्रीयकरण तथा  अनुभूतियों  पर  नियत्रंण  की  बात
 पर  सावधानीपूर्वक

 विचार  करने  की  झांवश्यकता है  कौर  इस  बारे में  जल्द  बाज़ी  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  ।
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 रखा  जायें  अथवा  राजस्व  बोर्ड  के  अधीन
 ।

 इस  पर  विवाद  भी  हुआ  है
 ।

 मेस  निवेदन  है  कि  यह  पद

 एक  श्रद्धन्यायिक पद  है  जिसमें  वह  पदाधिकारी  कराधान  के  मामलों  की  जांच  करता  है  ।
 हम

 हैं  कि  वह  पदाधिकारी  इन  मामलों  की  भ्रमणी  तरह  जांच  करे  ताकि  सरकार  की  प्राप्त  होने  वालें

 राजस्व  में  कोई  कमी
 न

 कराये
 ।

 यह  प्रस्ताव  कि  अपीलीय  पिशुनता  को  विधिਂ  मंत्रालय के  ares

 कर  दिया  जाये  सरकार  को  स्वीकार  नहीं  है  ।  क्योंकि  ये  पदाधिकारी a]  यिक  पदाधिकारी  नहीं
 बल्कि  भ्रद्धन्यायिक  पदाधिकारी  है  ज़ौर

 निर्धारण  सम्बन्धी  काम  देखते  हैं  ।

 aa
 में  में  निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें

 उठाई  हैं
 उन

 सभी  का  उत्तर  दे  दिया
 गया  शौर  में  यह  श्रीनिवासन देता

 हूँ  कि  ये  सभी  बातें  उस  विधेयक में  सम्मिलित  कर  दौ  जायेंगी
 जोकि  झागामी  सत्र  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 अवक्षय  भत्ते  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही है  ।  अंत  में  में  सभी  सदस्यों  को  घन्यवाद

 जिन्होंने इन  सभी  महत्वपूर्ण  करों  की  दलाया हैं  +
 ब्र  सरकार का  ध्यान  fi  att  द्  |



 ८  १८८२  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  VveR

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  त्यागी  :
 इस  समिति  तथा  इसके  सदस्यों  के  कार्य  की

 AT
 मरद  यहां  की  गई

 है  उसके  लिये  मैं  सभी  को  धन्यवाद देता  हूँ  ।  सरकार ने  इस  समिति  की  बहुत  सी  सीखो  रीलें  को  स्वीकार

 किया  है  उसको  भी  में  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 महोदय :
 we

 यह  है
 :

 यह  सभा  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  PEYG-GYUE  के  प्रतिवेदन  कौर  उस  पर

 श्री  जी०  पी ०  कपाडिया के  श्रीमती  टिप्पणियों कौर  सिफारिशों  जो  २१  दिसम्बर

 १९५९  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थे  कौर  वित्त  मंत्री  ढारा  जांच-समिति की  aia

 महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  दिये गये  वक्तव्य  जो €  १९६० को  सभा

 पटल पर  रखा  गया  था  विचार करती  है  41.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 इसकें
 लोक  सभा  ३०  28g0/k  शद  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 oes  ee

 मूल  झंप्रेजी  में
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 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  PERE

 अधिनियम (१)  इंडियन  इंस्टीच्यूट  साफ  टेकनोलॉजी

 ZEXS  की  धारा  २३,  की  उप-घारा  (४)  के  अ्रन्तगंत  इंडियन  geet

 च्युत  श्राफ  खड़गपुर के  PEXG—YE  के  प्रमाणित

 लेखें  की  एक  प्रति  तत्सम्बन्धी  लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  |

 (2)  नागरिकता  2e4Y  की  धारा  १८  की  उप-धारा  (४)  के

 अन्तर्गत  दिनांक  २४  2ELOo  की  अधिसूचना  संख्या  एस०

 झरो ०  VREo  में  प्रकाशित  नागरिकता  )  १९६०

 की  एक  प्रति



 संक्षेपता  PvEE

 पृष्ठ सभा  पटन  पर  रखे

 वर्ष  १९६०-६१  फे  लिये  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  फे  बारे  में  विवरण  QUE

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  वर्ष  PE QO—|FN  के  राय-व्यस्क

 केਂ  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का एक  विवरण

 उपस्थापित  किया  ।

 तारांकित  प्रशन  संख्या  GER  के  उत्तर  की  शुद्धि  १४६०

 सूचना  प्रसारण मंत्री  ने  साहित्य  रत्न  परीक्षा  के  बारे  में

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  GER  पर  २४  PERO  को  सेठ  गोविन्द

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  शौर  सर्वश्री  चपलाकांत  भट्टाचार्य  सनौर

 रघुनाथ  सिंह  द्वारा  पूछे  गये  भ्रनुपुरक  TAT  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  एक

 वक्तव्य  दिया  |

 विवेयक--चिंचाराधीन  PY Rome

 समवाय  )  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 अग्रेतर  खंडवार  चर्चा  जारी  रही  ।  खंडवार  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  ने  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  a  प्रतिवेदन  के  बारे

 में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 ।

 कुछ  चर्चा  के  बाद  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |

 ३०  PEQO/E  १८८२  के  लिये  कार्यावलि

 समवाय  )  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 अ्रश्नेतर  खंडवार  चर्चा  तौर  विधेयक  का  पारित  किया  ate  सिन्धु

 पानी  करार  के  बारे  में  चर्चा  ।
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